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 लॉक  सभा  ग्यारह  बज  ANAT  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of.  the  Clock.

 अध्पक  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  Speaker in  the  Char

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 टेलिफोन  QUART  ara  समितियों  at  पुनर्गठन

 *
 225.  Marto  क०  महालगी  :  |  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  ४

 क्या  देश  में  टेलोफोन  परामशंदा त्री  समितियों  का  निर्धारित  तारीख  अर्थात्‌  30

 1977  को  पुनगंठन  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 Minister  of  Communications  (Shri  Brij  Lal  Verma):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  Constitution  of  Telephone  Advisory  Committees  was  reviewed  in
 detail  and  was  finalised  in  the  later  half  of  September.  The  different  Heads
 of  Telecom,  Circles/Telephone  Districts  have  been  advised  to  send  their  pro-
 posals  representing  various  interests.  After  obtaining  complete  proposals  from
 Telecom.  units,  the  T.A.Cs.  will  be  constituted.

 थी  आर०  क े०  महालगों  :  श्रीमन  बजट  aa  में  ही  इस  संभा  को  स्पष्ट  ऑश्वीसन  दिया  गँवा  था

 कि  समूचे  देश  में  टेलीफोन  सला  हकर  समितियां  1977  के  wea  at  qatfod  करें  दौ

 जायेगी
 ।  ऐसा  प्रतोत  होता  है  कि  मंत्रालय  अपना  वचन  पूरा  नहीं  कर  सका  |  इसकें  कया  का  रण

 r
 &  | श्री  ब्रीजलाल  वर्मा  :  सभी  राज्यों  से  सुझाव  प्राप्त  adi  हुए



 Oral  Answers  December
 1,

 1977
 smn

 श्री  आर०  क  ०
 महालगी

 :
 कया  मंत्रालय  यह  बता  सकता  है  कि  ये  समितियां कब  तक  ठित

 कर  दी  जायेंगो  ॥

 श्री  बुजलाल  वर्मा  :  में  समझता  हुँ  कि  इस  महीने  में  उनका  पुनगंठन  हो  जायेगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  May  I  know  the  reasons  for  delay  in  the
 reconstitution  of  these  committees?  What  is  the  criterion  for  selection  of

 persons  for  those  committees,  will  you  kindly  ensure  that  persons,  who  gained
 entry  into  these  committees  through  dubious  means,  are  not  successful  now?

 Shri  Brij  Lal  Verma:  We  are  going  to  have  separate  committees  for  the
 urban  and  the  rufal  areas.  We  are  reviewing,  the  rules  with  a  view  to  give
 representation  to  the  urban  as  well  as  rural  areas.  As  regards  delay,  we  had
 invited  suggestions  from  District  Heads  and  the  Committees  would  be  consti-
 tuted  as  soon  as  their  proposals  are  received.

 श्री  Ho  लकप्पा  :  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  पुनगंठन  में  अत्यधिक  विलम्ब  gar

 है  इसका  कारण  और  कछ  नही  बल्कि  इनका  सदस्य  बनने  में  जनता  पार्टी  के  सदस्यों  की  आपसी

 होड़  भूतपूर्व  मंत्री  श्रो  फानेंडी  ज  ने  एक  दिन  मुझे  था  कि  वे  टेलीफोन  सला  हका
 र  समितियों

 का  पुनगंठन  करते  समय  उसमें  रा  जनी  तिज्ञों  को  नहीं  रखा  जायेगा  |  में  वतंमान  मंत्री  जी  का  ध्यान

 इस  ओर  दिलाना  चाहता  क्यो  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  पुनगंठन  के  लिये  कोई

 दर्शी  सिद्धान्त  तय  गये  हूँ  ?  क्या  आप  अश्वासन  देंग  कि  समूचे  देश  में  टेलीफोन

 समितियों  के  करते  समय  दलगत  राजनोति  को  दूर  रखा  जायेगा  ?

 श्री  बजलाल  समितियों  के  गठन  में  कोई  दल  राजनीति  नहों  होगी  ।  इस

 समितियों  के  गठन  का  आधार  राज्य  राज्य  विधान  संसद  नगर

 निगमों  के  सदस्यों  और  व्यापार  एवं  वाणिज्य  का  प्रतिनिधित्व  ।  मेडिकल  और  कानून  के

 साथियों  के  भी  प्रतिनिधि  होगे  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  यह  सच  है  कि  सारे  देश  में  इन  समितियों  के  पांच  से  सात

 भर  पचास  से  साठ  तक  सदस्य  हैँ  ?  क्या  नवगठित  समितियों  की  सदस्य  संख्या  बहुत  होगी  और

 क्या  सदस्यों  की  अधिक  संख्या  काम  करने  में  सहायक  होगी  ?  क्या  इसमें  सम्बधित  निर्वाचन  क्षेत्र

 के  सदस्य  होंगे  ?  इन  समितियों  के  सदस्यों  का  वास्तविक  दर्जा  कया  पहले  इन  सदस्यों

 ने  इस  ca aw  रिश्वत  लेने  का  जरिया  बना  लिया  था  ।  जब  तक  आप  निष्ठावान  व्यक्तियो  को  नहीं

 चुनते  आप  इसे  नहीं  रोक  सकते  |

 श्री  बुजलाल  वर्मा  :  विभिन्न  श्रेणी  के  इन  समितियों  को  निर्धारित  सदस्य-संख्या  है  ।

 कलकत्ता  और  दिल्लो  में  सदस्य  संख्या  31  से  अधिक  होगी  ।  अन्य  स्थानो  जहाँ  टेलोफोन  लाइनों

 की  संख्या  एक  लाख  से  कम  वहां  सदस्य  संख्या  21  होगी  ।  सदस्यो  का  दर्जा  सलाहकार  का  है  और

 उन्हें कोई
 काय  पालक  ० काय  नहीं  करना  होगा  जैसाकि  पुरानी  सलाहकार  समितियों  सदस्यों  को

 करना  होता  था  ।

 थी  एम०  मोहनर गम
 :  श्रोमन  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  निकट  भविष्य  में  गठित  को  जाने

 वाली  समितियों  में  नगरपालिकाओं  और  नगर  निगमों  के  प्रमुख  सदस्यों  कों  शामिल  किया

 जाएगा  ।  कया  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  कों  इन  समितियों  में  रखा  जायाया  ae?

 2



 क
 थ

 10
 1899  (35)  Tras  उत्तर

 कि  —__—_—_—  EEE  मामा

 alana  वर्मा  :  इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जायेगा  |

 Shri  R.  L.  P.  Verma:  Do  you  propose  to  constitute  advisory  committees.
 as  District  level  also  so  as  to  check  bungling  in  the  Telephone  exchanges?

 Shri  Brij  Lal  Varma:  Representation  will  be  given  to  rural  areas  a
 Provincial  level  and  not  at  District  level  So  far  membership  was  confined  10
 urban  areas  only.

 Shri  Mani  Ram  Bagri  Will  you  kindly  ensure  that  Harijans,  backward
 Classes,  minorities,  muslims  and  women  afe  adequately  represented  on

 द्
 committees?  They  should  have  a  representation  of  60  to  70  per  cent.

 we Shri  Brij
 Lal  Verma :  There  is  no  separate  reservation  for  them b

 ]  keep  it  in  mind.

 क
 कुद्रगख  परियोजना  म  स्थानीय  व्यक्तियों  को  रोजगार  थ

 थ

 226.  श्री  कठ  लकप्पा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृष  कि
 ह

 क्या  कुद्ेमुख  परियोजना  अपनी  रोजगार  संबंधो  आवश्यकताएं  पुरी  लय  स्थानीय

 और
 करने के

 व्यक्तियो  को  रोजगार  नहीं  दे  रहा  है

 )  क्र ग्मख  परियोजना  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  अन्तगंत  कर्नाटक  के  कितने  व्यि

 पर  लगाया  गया  है
 ?

 .

 क  इच्वात  और  खात  मंत्री  बोज्  qIzaay ) )  HITE  आयरन
 और  कम्प

 केर  थ  सरकारो  उपक्रमों  के  लिए  लाग  भर्ती  alfa  के  अन्तगंत  यथासम्भव  अधिकाधिक  र्थ  AT Is Tare
 स

 को  नौकरी दे  रहो  है  ।
 =

 गत  दत  वर्षों  में  निर्धारित  सरकारी  नोति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों

 निवास-स्थान  के  आधार  पर  कमं  बारियों  के  आंकड़े  नहीं  रख  जाते  ।

 -  om.
 ह
 a

 श्री  क  ०  लकप्पा :  मंत्रो  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  इस  वष॑  की  नितोयो  की  परम्परा  का  झ  ce

 अ कया
 जिसे

 वे
 जा  रो

 रखना
 चाहते

 वे
 कोई

 नई  नीति  नहीं  अपना  रहे
 हैं

 उल उ «अग  परियोजना
 बड़े  क. पमाने  पर  कर्नाटक  राज्य  में  चलाई  जा  रहो  है  ।  गत  वर्षों  में  साक्षरता  में  बहुत  वृद्धि  हुई  है  ।

 अनेक  डिप्लोमा  प्राप्त  safes  अवर-रनातक  नौकरियां  के  लिये  चक्कर.काटते

 फिरते ह  I  नाटक  में  प्रतिभाशालों  व्यक्ति  उपलब्ध  हूं  और  उन्हं  कुब्र मुख  में  नहीं  रखा

 जा  रहा  है  प्रब्ध  निदेशक  तथा  अन्य  प्रधिकारो  रसाइय  भी  अन्य  राज्यो  से  ला  रहे ह  |  और

 चतुथं  श्रेणियों  में  भो  स्थानोय  लोगो  को  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  जांच  करेंगे  fa

 7  कर्नाटक  रा  ज्य  में  उपलब्ध  प्र तिभाशा ली  लोगो  को  जिनके  ना म  रोजगा र  कार्यालयों  में  दर्जें  हें  औ  र  जिन्हे

 द  नौकरी  के  faq  आवेदन  भी  किया  क्यो  नहीं  रखा  जा  रहा  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  आप  केवल  प्रश्न  का  ही  उत्तर  द  ।

 att  बीज़  पटनायक  :  मांननोय  सदस्य  अच्छो  तरह  जानते  ह  कि
 qa  ate

 चतुथंਂ  श्रेणीयों

 के  लिप भ  ती  eqrara  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  हो  को  जाती  रसों रसोइयों  के  बारे  में  मुझे

 न  बना  भ्या कोई

 तसदीक  दाला

 उनको रसोई  कौ

 ि

 लाया  है
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 उच्च
 श्रेणो

 का  कोई
 अधिकारी  अपना  निजी  सेवक

 रख  सकता  है  और
 में

 समझता
 हूं

 कि  न  तो  यह
 सभा  और न  हो  आप  इससे  उन्हें  वंचित  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  निर्धारित  नियम

 के झनुसा र  तुतीय  और  age  श्रेणियों  के  लिये  भर्ती  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  ही

 को  जहां  तक  अनुसुचित  जातियों  और  आदिम  जातियों  का  सम्बन्ध  है  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  दिये  गये  निदेशों  के  अनुसार उनका  कोटा  तो  हर  हालत  में  पूरा  किया  जाता  हम

 भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  ह्  जहां  तक  कर्नाटक  के  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  है  यह  परियोजना  ऐसे  क्षेत्र  में

 स्थित हें  कि  कर्नाटक  से  बाहर  के  लोग  वहां  जाना  नहीं  माननीय  सदस्य  को  कोई  डर  नहीं

 डोना  चाहिये कि  लोग  कर्नाटक  की  ओर  भाग  कर  भा  मुख्य  रूप  से  स्थानीय  लोगों  को  रखा

 जाता  है

 श्री  के०  ए०  सामान्य  तौर  पर  ऐसो  परियोजनाओं  में  कुछ  काय  ठेके  पर  दिये  जाते  हैं

 क्या  उन  SHUT  को  इस  बारे  में  कोई  निर्देश  दिये  गये  हैं  ?

 श्री  बीजू  पटनायक  :  यह  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  Ho  way  महोदय  का  उत्तर  अस्पष्ट  है  ।  स्थानोय
 प्रतिभाशाली  लोगों

 को  नहीं  रखा

 जा  रहा  जो  भी  उन्होंने सभा  में  कहा  है  वहू  झूठ  है  ।

 aAsqa  महोदय  :  एसे  शब्द  प्रयोग  न  कोजिए  |

 श्री  So  मालन्ना  :  इसके  अतिरिक्त  विकलांग  अनुसूचित  जातियों  और  आदिम  जातियों  और

 अन्य  विशेष  श्रेणियों  को  जो  रोजगार  पाने  के  हकदार  है  कोई  अवसर  नहीं  दिया  जाता  इन

 श्रेणियों  के  लोगों  की  नियुक्ति  के  लिये  क्या  कायंवाहो  को  गई  है  और  क्या वे  स्पष्ट  आश्वासन

 देंगे  कि  उनके  हितोंकी  रक्षा  को  जायेगी  ?

 शी  बीजू  :  जब  तक  माननीय  सदस्य  शब्द  वापिस  नहीं  में  उत्तर  नहीं  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  यह  शब्द  वापिस  लेना  चाहिए  ।

 श्री  Fo  में  यह  शब्द  वापस  लेता  हूं
 ।

 थी  बीजू  विकलांग  व्यक्तियों
 के

 सम्बन्ध
 में

 सरकार
 ने  तीन  महोने पहले  ही  निर्णय  किया

 है  कि  जहां भी  संभव  हो  उन्हें  रोजगा  र  देने  के  प्रयास करने  चाहियें  विकलांग  व्यक्तियों
 की  कुछ  खास

 किस्म  के  काम  ही  दिये  जा  सकते  हैं  ।  निश्चय ही  खनन  उद्योग  में  विकलांग  लोगों  को  रोजगार  नहीं

 दिया जा  सकता  है  जहां भी  मशी  नों  और  उपकरणों का  उपयोग  होता  है  उन्हें नहीं  रखा  जा  सकता

 वे  कार्यालय  में  ही  ara  कर  सकते  हें  ।  यह  परियोजना  अभी  निर्माणा  वस्था  में  परियोजना  आरम्भ

 होजाने  पर  हम  इस  पर  ध्यान  देंगें  ।  माननीय  सदस्य  के  सुझाव के
 लिये

 में  उसका  आभारी हूं  ।

 Eto  कण  सिंह  :  कया  यह  सही  नहीं  है  कि  विकलांग  व्यक्ति  कारखानों  में  काम  नहीं  कर  सकते  हैं

 विश्व में  यह  स्वविदित है कि है  कि  वे  का  रखानों  में  काम  करते
 दिल्‍ली  और  फरीदाबाद में  भी  वे  मशीनों

 फर  क्राम  करते  अनेक  विकलांग  व्यक्तियों  जों  अपनी  टांगें  खो  चुके  हूं  और  aad  सैनिकों

 fear  जा  सकता  उन्हें  कार्यालयों  में  काम  तक  सीमित  न  यदि  आप

 पुर्वक  देखें  तो  आप  उन्हें  रोजगार  दे  सकते  हैं
 |
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 बोज  :  इसके  बारे  में  मुझ  कोई  संदेहਂ  लेकिन  यहाँ  काम  को  समय  पर  पुरा

 करना  हैं  वरना  उसकी  कीमत  बहुत  महंगी  पड़गी

 Shri  0,  Tiwary:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  Hon,  Minister  said  that  recruit-

 ment  to  class  III  and  IV  posts  is  done  through  local  employment

 Shri  Biju  Patmaik:  It  is  being  done  and  it  is  compulsory

 Shri  D.  N..  Tiwary:  It  is  not  correct.  knew  in  Bikar  people  are

 recruited  from  outside  and  even  porters  are  also  brought  from  other  places  as

 is  the  case  m  Bokaro  Steel  Plant.  है 61 |  you  kindly  look  into  it?

 बोजू  पटनायक :  aaa  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि
 को .कलक्ला  में  कोई

 काम  नहों  मिलेगा  या  बंगाल  के  किसी  व्यक्ति  को  बिहार  नहीं  जा  ना  औ  र  वहां काम  नहीं  करना  चाहिय े?

 श्री  ए०  आर०  बद्री  नारायण  :  कर्नाटक  कें  लोंगों  की  भावनाओं  को  उग्रता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  मंत्री  महोदय  अपने  आपको  संतुष्ट  करेंगे  कि  Hat  मुख  पर्रियों जना  में  नियुक्ति के
 मामले

 में  कर्नाटक

 के  लोगों  के  साथ  न्याय  किया  जाता  है
 ?

 श्श्  बोज  पटनायक  cara  किया  गया  है  are  fear  जाता  रहेंगा  ।

 Assistance  to  States.  fos  DevelOpment  of  Ayuryeda

 *227.  Shri  Verma:  Will  the  Minster  of  Health  and  Family
 ‘Welfare  be  pleased  to  state  :

 {a}  Whether  Government  have  agreed  to  provide  additional  assistance  to
 States  for  the  development  of  Acyusveda;  and:

 (b):  if  s0,.  how  much  and  to:  which  Stites?

 The  Minister  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  (a)  &

 (0).  Sir,  no  additional.  assistance  to  the.  State  Governments.  for  the  development
 of  Ayurveda  has  been.  agreed  to  so.  far  However,  in  the  Fifth  Five  Year
 Plan  Central  assistance  is  being  given.  to  thie:  States.  for  the  following.  Schemes
 of  Indian  Systems  of  Medicine  which  cover  Ayurveda  also

 (i)  Upgradation  of  Post-graduate  departments  in  Indian  Systems  of  Medi-
 cine.

 (ii)  Development  of  the  State  Pharmacies  in  Indian  Systems  of  Medicine

 The  Fifth  Plan  outlay  for  the  above  two  schemes  is  Rs.  122.00  lakhs

 and  Rs.  75.00  lakhs  respectively

 Shri  Verma:  Will  the  Hon.  Minister  be  pleased  to  state
 whether  more  funds  would  be  provided  in  the  ensuing  Plan  for  supply  of  pro-

 per  medicines  to  the  people  at  Ayurvedic,  Unani  and  Allopathic  dispensaries
 in  rural  areas’  where  a  sum  Of  Rs.  18,000  are

 already  being  spent  annually  and

 medicines  worth  Rs.  1800  are  being  distributed  in  a  year?

 Shri  Raj  Narain:  It  will  take  sometime  to  answer  appropriately  the

 ‘supplementary  asked  by  the  hon.  Member,  who  must  be  knowing  the  develop-
 ment  programmes  which  we  have  framed  and  the  amount  spent.  and:  provided
 by  us  for  such  programmes.
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 Let  me  make  clear  that  the  Fifth  Plan  is  not  going)  to  be  started  but  it  is

 coming  to  an  end.  In  the  Fifth  Plan  an  amount  of  Rs.  10.02  crores  were  earmark-
 ed  for  Central  Sector  and  Rs.  15.37  crores  for  State  Sector.  The  hon.  Member
 will  observe  that  we  have  increased  the  allocation  by  Rs.  6  crores.  The  hon.
 Member  would  let  to  know  the  practices  followed  by  us  in  the  past  and  the
 items  on  which  money  was  spent.  The  pace  of  development  of  Indian  Systems
 of  medicine  took  place  in  1969-70  and  since  then  the  following  programmes
 and  schemes  are  being  run  or  being  formulated:—

 (1)  Bhaishaj  Samhita  Laboratory,  Indian  System  of  Medicine,  Ghaziabad.

 (2)  Central  Research  Council  of  Indian  and  Homoeopathic  Sys
 Medicine,  New  Delhi;  aa tems of

 (3)
 Central

 Council  of  Indian  System  of  Medicine;

 (4)  The  grants-in-aid  to  the  pre-degree  Colleges  of
 cine  run  by  the  voluntary  organisations;

 India
 ,

 System
 of  Medi-

 (5)  National  Unani  Institute;

 (6)  Central  Institute  of  Yogic  Research;

 (7)  Development  of  Naturopathy  ;

 (8)  National  Ayurvedic  Institute,  Jaipur;

 (9)  Establishing  a  National  Institute  of  Nat

 (10)  Establishing  Postgraduate  Institutes  of  tndian  System  of

 Medicine;

 (11)  Setting-up  of  a  Central  Pharmacy  of  Indian  System  of  Medicines
 Panikhet  in  the  form  of  a  corporation;

 थ
 at

 (12)  Development  of  Pharmacies  of  Indian  System  of  Medicine  which

 clude  Herbariums.

 Since  the  Government  of  India  gave  recognition  to  the  Indian  systems  of

 e  sen icine  for  being  adopted  in  the  development  of  national  health

 i
 he  allocation  of  funds  therefor  have  been  increasing  d

 क  5:
 uring  the  five

 oe

 mes  Rs.  37.5  lakhs. t  Plan

 pnd  Plan  Rs.  Scrores  for  State  Sector  and  Rs.1crore  for  ८  ent  af

 Sector.

 ब  ८ Third  छ Plax n  ne  res
 for

 St
 ate  1  5८101

 n  es  for  Central

 S§ectore Sec

 Rs.  6.90  crores  for  State  Sectcrand  RSs.  8  croresfor  Central
 Fourth  Plar

 n

 Sector.  ब्

 ifth  Plan  Rs.10.2  crores  for  Central  Sectorand  Rs.  15.37¢roresfo

 State  Sector.

 It  reveals  that  we  have  increased  amply  the  allocation  for  State  Sector

 and  reduced  allocation  for  Central  Sector,  but  it  will  not  serve  the  purpose.

 The  hon.  Mem  bers  should  know  that  the  Health  Ministry  shares  only  2  per
 t  the  bud; ट  f  the  Budget.  I  would,  therefore,  urge  that  they  should  ge

 pointy
 a  तट
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 on  increased  for  this  Ministry  for  the  sake  of  their  health.
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 The  hon.  Member  has  asked  about  the  future  programmes

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  If  you  want  to  go  in  so  much  detail,  the

 remaining  Members  will  have  to  leave  without  asking  their  questions.

 Shri  Raj  Narain:  Mr.  Qureshi  was  in  the  habit  of  evading  replies  to
 Questions  and  even  now  he  wants  to  create  the  same  situation.  Janata  Party
 will  not  indulge  in  such  practice  since  it  belongs  to  the  people.  He  should  not
 have  made  a  wrong  statement  that  he  would  leave  the  House  if  make  a  detail-

 ed  reply  न्

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  I  have  said  that  if  you  want  to  give  a  long

 reply  the  remaining  Members  eager  to  ask  their  questions  may  go  home  and  you
 may  continue  your  speech.

 Shri  Raj  Narain:  I  am  replying  the  Question  put  to  me  As  regards
 future  programmes

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जितना  आप  बोच  में  बोलग  ,  उतना  ही  अधिक  समय  उन्हं  लगगा  ।

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  मंत्री  महोदय  को  भविष्य  में  सभी  हिन्दी  उत्तर  सभा  पटल

 पर  रख  देने  का  निदेश  दिया  जाय

 अध्यक्ष  महोदय
 श्र  आप  उत्तर  का  शघ  AMT  सभा-पटल  पर  रख  द  |

 Shri  Raj  Narain:  Mr.  Speaker,  my  difficulty is  that  where  as  the  Congress
 Government  used  to  evade  replies  to  my  questions  I  am  now  not  being  allow-
 ed  to  make  full  replies.  As  far  as  future  programmes  are  concerned,  I  want  to

 ay  that:  —

 (1)  An  Ayurvedic  hospital  having  250  to  300  beds  with  the  set  up  in

 Harinagar,  New  Delhi.  Although  500  beds  are  proposed  to  be  pro-
 vided  there,  half  of  them  for  Ayurvedic  treatment  and  half  for

 Allopathic  treatment,  but  with  a  view  to  promote  Ayurvedic  System
 Wwe  want  to  increase  the  number  of  beds  for  Ayurvedic  treatment
 to  300

 (2)  There  is  another  scheme  for  b  an  Ayurvedic,  Unani

 and  Homoeopathic  hospital  in  Chandiwale  Estate,  Kalkaji,  New  Delhi.

 This  hospital  will  have  100  beds  each  for  these  Systems  of  medicine.

 The  implementation  of  this  scheme  will  depend  upon  the  availability
 of  funds;

 Publication  of  books (3)

 (4)  Training  of  Vaidyas  for  rural  areas

 (5)  Setting  up  Regional  Institute  of  Indian  Systems  of  Medicine  (  for

 Ayurvedas  and  one  each  for  Unani  and  Sidha)  and  there  will  be  one

 premedical  College  and  four  post  graduate  faculties  in  these  insti-
 tutes.  I  am  doubtful  about  assistance  but  we  are  trying  to  get  it;

 (6)  Extension  of  programmes  on  hygiene  and  health  care  through  Indian

 systems  of  medicine.

 श्री  मुहम्मद  शफी  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  यदि  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  का  यही  तरोका  है  तो

 Shri  Raj  Narain:  The  opposition  do  not  want  to  listen  to  me  They  do-
 not  want  to  see  the  development  of  Ayurvedic,  Sidha,  and  Yoga.
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 इंगेकि॥

 Answers

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मेने  दोनों  पक्षों  सहयोग  मांग  रहा  हूं  प्रश्न  काल  में  केवल  प्रश्नों का

 उत्तर  fear  जाये  ।  नीति  विषयक  वक्तव्य  देने  के  लिए  उन्हें  कोई  और  अवसर  लेना  होगा  ।  प्रश्नों

 के  उत्तर  छोटे  दिये  जायें  ।

 Shri  Mani  Ram  B  i:  On  a  point  of  order.  Please  do  not  let  this
 House  be  a  durbar  where  details  are  not  brought  before  the  people.  The
 Ministers  are  criticized  for  not  giving  full  information,  So  it  would  be  unfair
 if  one  says  that  he  does  not  want  to  listen  to  a  Minister  who  is  fully  explain-
 ing  the  position.  Sir,  I  agree  with  you  that  more  time  should  be  provided  to
 the  Opposition  Members.  (Interruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  कुछ  कहना  चाहता g  |  यदि  वरिष्ठ  सदस्य  सहयोग  नहीं  करेंगे  तो  सभा

 को  नियंत्रित  करता  कठिन  होगा  ।  इस  बारे  में  विशेष  जिम्मेवारी  सत्तारूढ़  दल  की  है  ।

 Shri  Raj  Narain  :  Sir,  is  it  not  our  duty  to  state  the  future  schemes  for

 development  of  Ayurveda  as  asked  for  by  the  hon.  Members?

 Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  hon.  Minister  the  pleased  to  state  whe-
 ther  Unani,  Ayurvedic  and  Homoeopathic  dispensaries  are  proposed  to  be

 opened  in  a  large  number  in  rural  areas  instead  of  urban  areas  since  there  is
 a  great  dearth  of  such  dispensaries  in  rural  areas?

 Shri  Raj  Narain:  Till  Dr.  Karna  Singh  was  the  Minister  incharge  there
 were  posted  only  two  doctors  at  primary  health  centres  but  we  have  mecreased
 this  number.  We  are  going  to  increase  one  Ayurvedic  doctor  each  in  Uttar

 Pradesh,  Bihar,  Rajasthan,  Madhya  Pradesh  and  Himachal  Pradesh.  An  addi-
 tional  Homoeopathic  doctor  will  be  posted  in  Calcutta  and  an  additional  Sidha
 doctor  in  Tamilnadu.  One  additional  doctor  of  such  indigenous  system  of

 medicine  as  prevalent  in  a  region  will  be  provided  in  each  respective  region.

 In  every  primary  health  centre  there  will  be  provided  one  public  health

 caretaker  after  every  1000  people  and  such  caretaker  shall  be  picked  up  by
 the  community  itself  and  he  will  be  imparted:  a  training  of  2-3  months’  dura-

 tion  and  will  be  paid  Rs.  200.  He  will  be  equipped  with  a  kit  containing

 mostly  indigenous  medicines.

 There  is  also  a  scheme  to  provide  one  trained  midwife  in  each  locality
 and  one  multi-purpose  worker  after  every  5000'  people.  We  are  making;  efforts

 to  open  in  every  district  a  hospital  of  Ayurveda,  Unani,  Homoeopathy  or  any

 other  indigenous  system  which  is  popular  in  that  area.

 In  a  nutshell,  we  want  that  the  people  may  become  the  caretaker  of  their

 own  health  and  ‘medical  facilities  are  available  in  each  and  every  village.

 Incomplete  Heakh-Sub-Centres  Affecting  Medical  Facilities  to  Rural  People

 *229.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  tural  people  are  unable  to  get  medical  facilities  because  of

 incomplete  health  sub-centres  and  the  shortage  of  residential  houses  for  the

 staff;

 (9)  if  so,  the  number  of  incomplete  sub-centres  and  residential  buildings;

 an

 (c)  the  time  by  which  construction  thereof  would  be  completed?



 1  1977

 The  Minister  fer  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain):  (a),  (b)  &

 (c)  Integrated  health  care  comprising  of  preventive  and  curative  services,  Fami-

 jy  Welfare  Planning,  Maternity  and  Child  Health,  School  Health,  Nutrition

 Education  etc.  are  being  provided  through  a  net-work  of  Primary  Health
 Centres  and  Sub-Centres  to  the  Rural  Population.  However,  it  is  a  fact
 that  there  is  a  back-log  in  the  construction  of  Buildings  for  the  Primary  Headth

 Centres,  sub-Centres  and  residential  houses  for  the  staff.  A  statement  showing
 the  position  of  Primary  Health  Centres,  buildings  and  staff  quarters  for

 the  key  personnel  at  the  primary,  Health  Centres  in  various  States/Union
 Territories  as  on  1-4-1975  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  [Placed  im  the

 Library.  See  No.

 Shri  Yuvraj  :  The  Statement  given  by  the  hon.  Minister  does  not  contain

 any  information  regarding  Uttar  Pradesh  and  Bihar.  These  health  centres  cater

 the  needs  of  82  per  cent  of  the  population  in  the  entire  country  ‘but  he  has
 not  given  any  information  as  to  how  many  health  sub-centres  are  there,  how

 many  buildings  for  these  health  centres  and  how  many  residential]  quarters.
 for  staff  are  half  built  in  these  two  States.

 There  is  a  difference  between  the  health  sub-centres  and  the  primary
 health  centres.  There  are  587  blocks  in  Bihar  and  there  are  3  health  sub-

 centres  in  each  block.  It  indicates  that  there  are  about  1500  to  1600  sub-

 centres  in  a  State.  But  the  respective  figures  of  each  State  as  given  by  him
 are  quite  incomplete.  This  shows  how  much  inefficient  is  his  Secretariat.
 Does  the  hon.  Minister  admit  the  inaccurcy  of  his  figures?

 Shri  Raj  Narain  I  admit  that  the  information  does  not.contain,  figures
 of  Uttar  Pradesh  and  Bihar  but  whatever  figures  I  have  given  about  other  States

 are  accurate.

 As  to  why  the  figures  of  Bihar  and  Uttar  Pradesh  could  not  be  collected,
 I  would  like  to  explain  the  reasons  in  regard  to  Bihar  first.  Bihar  has  experi-
 enced  frequent  changes  in  its  Chief  Ministers  as  a  result  of  Centre’s  interfer-

 ence.  Such  situation  has  been  in  Uttar  Pradesh  also.  The  Central  Govern-
 ment  had  been  toppling  the  Governments  one  after  another  in  these  two  states
 and  thus  did  not  allow  the  Government  there  to  function.  Whatever  infor-
 mation  I  have  given  was  furnished  by  the  previous  State  Governments.  So
 the  hon.  Members  may  themselves  understand  the  position.

 The  hon.  Member  has  correctly  stated  the  total  number  of  primary  health
 centres  as  5,372.  There  is  a  shortage  of  918  centres  and  it  is  likely  that  this

 number  will  be  increased  by  230.  By  the  end  of  April  1978  there  may  re-
 main  a  shortage  of  688  centres.  As  regards  sub-centres,  their  envisaged:
 number  is  37,931  whereas  only  15,462  sub-centres  have  been  set  up  and

 3,491  sub-centres  will  be  opened,  leaving  shortage  of  11,971  sub-centres.  The

 hon.  Member  has  rightly  shown  his  concern  about  their  shortage.  Since  the
 Janata  Party  has  come  into  power,  constant  efforts  are  being  made  in  this
 direction.

 Health  is  primarily  State  subject.  We  extend  assistance  to  the  states  where

 dispensaries  of  ayurvedic  and  other  indigenous  system  are  being  set  up  in
 tural  areas.  We  are  liberal  in  this  respect.  We  gave  an  assistance  of  Rs.  4

 crores  and  Rs.  3  crores  to  Kerala  and  Uttar  Pradesh  respectively.  Why  there

 has  been  injustice  to  Uttar  Pradesh?  Since  all  the  previous  Prime  Ministers
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 belonged  to  Uttar  Pradesh,  and  so  with  a  view  to  safeguard  their  Prime  Minis-
 tership  they  used  to  neglect  Uttar  Pradesh  and  give  more  money  to  other
 States.  Now  Shri  Morarji  Desai  is  our  Prime  Minister  who  is  the  eldest  and
 full  of  wisdom.

 Shri  Yuvraj  :  In  the  statement,  the  figures  in  regard  to  Himachal  Pra-
 desh  are;  the  number  of  Primary  Health  Centres:  requirement  76,  existing  52,
 balance  24;  the  number  of  medical  officers’  quarters  111.  It  shows  76  as  the
 number  of  Primary  Health  Centres  and  111  as  the  number  of  medical  officers’

 quarters.  The  statement  is  incomplete,  since  the  number  of  medical  officers’

 quarters  should  tally  with  the  number  of  centres.  These  health  sub-centres
 are  not  under  the  control  of  State  Governments  but  they  get  funds  from  the

 Planning  Commission,

 Shri  Raj  Narain  :  As  I  have  already  stated  two  doctors  are  provided
 for  each  Primary  Health  Centres.  In  the  case  of  Himachal  Pradesh  the  number

 of  Primary  Health  Centres  is  76  and  as  such  there  should  be  152  (76X2)

 doctors.  But  some  of  the  Centres  are  provided  with  only  1  doctor  and  some

 will  2,  their  total  number  has  been  shown  as  111.  This  answer  is  complete.

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नप  एल्यूमिनियम  संयंत्रों  की  स्थापना

 कपा  करेंगे 224.  श्री  एस०  आर०  दासाणी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 fe
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  एल्यूमिनियम  के  नये  संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 बाक्साइट  के  पर्याप्त  निक्षेप  की  उपलब्धता  तथा  एल्यूमिनियम  अंतर्राष्ट्रीय  मांग

 के  बारे  में  किये  गये  अध्ययन  का  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 परियोजनायें  आरंभ  करने  के  मामले  में  अंतिम  fata  कब  किया  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू
 :  (%)  से  £  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  ।

 faacry

 और  :  पूर्वी  घाट  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  खोजे  गए  उपयोगी  बौक्साइट  के  अनुमानित

 भंडारों  के  आधार  पर  जहां  लगभग  एक  हजार  मिलियन  टन  बाक्साइट  भंडार  होने  के  प्रारम्भिक

 संकेत  एल्यूमिना अल्यूमिनियम  कारखाने  लगाने  के  प्रस्ताव  हैं  ।  अब  तक  की  खोजों  के  परिणामों

 से  इस  संभावना  के  प्रति  काफी  रुचि  पैदा  हुई  है  कि  भारत  विदेशों  में  स्थापित  किए  जा  रहे  अथवा  स्थापित

 किए  जाने  वाले  नये  एल्यूमिनियम  कारखानों  को  अल्यूमिनियम  को  git  करने  वाला

 एक  प्रमुख  स्रोत  हो  सकता  है  ।  इन  भंडारों  की  मात्रा  और  उनकी  खुदाई  आदि  पर  खर्चें  के  बारे  में

 सही  सहो  आकलन  करने  को  दृष्टि  से  बड़े  अल्यूमिना  jacafataaa  संयंत्रों  की  स्थापना  हेतु  शीघ्र
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 |

 टी  साध्यता  अध्ययन  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  अध्ययन  के  फलस्वरूप  आंतरिक  मांग
 और  विश्व

 मांग  के  dad  में  इन  उत्पादों  के  विपणन  की  संभावना  का  भी  पता  चल  जायेगा  ॥

 परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अंतिम  निण॑
 य

 व्यापक  साध्यता  अध्ययन  पुरा  कर

 लिये  उसकी  जांच  कर  लिये  जाने  तथा  वित्त/विपणन  प्रबंध  कर  लिये  जाने  के  बाद  ही

 किया  जा  सकता  है  ।

 ATET  प्रदेश  मं  स्टाक  AE

 करेंगे कि
 *2

 28.  श्रो  Mo  एस्‌०  रेडडी  :  कपा  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 a,
 क्या  प्रदेश  में  पर्याप्त  संख्या  में  इस्पात  के  याडंਂ  ह  ;  और

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  उपभोक्ताओं  से  इस  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हूँ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  :  हां

 नहीं  ।

 महिलाओं  को  रोजगार

 *  2030.  श्रो  समर  मुखर्जी  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  रोजगर  सुब्रिधाओं  में  भेदभाव  किए  जाने  के  कारण  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  के
 पश्चातू  रोजगार

 में  पुरुषों  की  तुलना  में  महिलाओं  का  अनुपात  कम  हो  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  कृषि  में  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  वर्षें  1951

 में  3  करोड़  10  लाख  से  घटकर  वर्ष  1971  में  2  50.0  लाख  रह  गई  है  ;  और

 यदि  तो  महिलाओं  को  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  की  दिशा  में  क्या

 कदम  उठाये गए  हूँ  ?

 संवदोप  कांप  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  और  (7)  :  विवरण  सभा  की

 मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 चविवरणू

 1971  के  जनगणना  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  1951  तक  पुरुष  श्रमिकों  की  लुलना

 में  महिला  श्रमिकों  के  अनुपात  में  कमी  आई  है  ।  वरष॑  1961  में  कुछ  वृद्ध हुई  और  ag

 1971  में  फिर  कमी  हुई है  तथापि  वर्ष  1961  और  1971  के  आकड़  शब्द

 वर्ष  1961 में  गौण  श्रमिकों  को  शामिल  किया  गया  था  परन्तु  ag  1971  में  इन  श्रमिकों को  शामिल

 नहीं  किया  गया  की  परिभाषा  में  भिन्नता  होने  के  कारण  पूर्ण  रूप  से  तुलनात्मक  नहीं  है  ।

 कंषि में  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  के  जो  ag  1951  में  310

 लाख  थी  बढ़कर  ः वषे  1961  में  470  लाख  हो  गई  और  बाद  में  वर्ष  1971  में  घटकर  250  लाख

 हो  गई  ।  यहां  फिर  परिभाषिक  भिन्नता  होने  के  कारण  आंकड़े  तुलनात्मक  नहीं  है  ।
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 (Saka)

 अगली  पांच  वर्षीय  मोजना  के  बनाने  के  सन्दर्भ  में  महिलाओं  के  रोशगा र  qa  at  विभिन्‍न  मामलों

 को  जांच  करने  के  लिये  हाल  ही  में  महिलाओं  के  रोज़गार  संबंधी  कार्यकारी  दल  की  स्थापता

 गई

 Review  Of  Procedure  for  Purchase  of  Medicines

 *231.  Shri  Daya  Ram  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Department  of  Administrative  Reforms  had  suggested

 that,  in  order  that  medicines  are  made  available  to  patients  immediately  and

 in  time,  the  procedure  followed  in  purchase  of  medicines  be  reviewed;  and

 a  result  ण (b)  if  so,  how  far  and  what  relief  the  patients  have  got  as

 this  review?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri Raj  Narain)  {a)  In.

 their  Study  Report  on  the  Working  of  Central  Government  Health  Scheme

 dispensaries  submitted  in  September,  1977,  the  Department  of  Personnel  and

 Administrative  Reforms  have  made  certain  suggestions  for  securing  quicker

 supply  of  medicines  to  the  patients.

 (b)  The  suggestions  made  in  the  Study  Report  are  under  consideration

 and  will  be  implemented  to  the  extent  found  feasible.

 औऑषधियां  तथा  प्रसाधन  सामग्री  1975  के  नियम  71(4)  में  संशोधन

 233.  श्री  बापु  साहिब  VeART :  क्या
 स्वास्थ्य

 और
 परिवार  कल्याण  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कों  पता है
 कि  औषधियां  तथा  प्रसाधन  सामग्री  नियम  1975

 के
 नियम

 71  (4)  में  जो  खंशोधन किया  गया  था  और
 जो  5  फरवरी  1976

 के  असाधारण
 जपत  में  प्रकाशित

 हुआ  उससे  छोटे
 निर्माता  एककों

 को
 बहुत  अधिक  कठिनाई  हुई  है  और  अनेक  निर्माताओं

 को  अपने  एकक  बंद  करने  के  लिये  बाध्य  होना  पड़ा
 ;

 यह  संशोधन  करने  के  कया
 कारण

 ह  ;
 और

 (7)  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  और  यदि  हां  तो  इस  मामले में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथबा  को  जानो  है  ?

 फरवरों  1976
 स्वास्थ्य  और  परिवार कल्याण  मंत्री  राजनाराथण )

 :  और

 को  rast  शित  औौषध  और  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  नियम  71.0  (4)  के  संशोधन-मसौदे  के  बारे
 में

 जनता

 और  ate  मांगे
 गये

 थे  ।  विभिन्  स्रोतों  से
 प्राप्त  मतों

 पर
 विवार  करने

 के
 उपरान्त

 इस  नियम  के  संशोधन  को  अन्तिम  रूप  देकर  इंसे  16  जुलाई  1977  को  विधिवत्‌  अधिसूचित  कर  दिया

 उक्त  संशोधन  में  यह  व्यवस्था है  कि
 औषध  निर्माताओं  की  अपनी  अपनो

 परी  क्षण  प्रयोगशा लाएं

 होनी  चाहिएं  ।  इस  संशोधन
 का उद्देश्य  यह  है

 कि  निर्माता अपने  उत्पादों  की  क्वालिटी  के  बारे

 में  अन्य  बाहा  प्रयोगशालाओं  पर  faqz  रहने  की  अपेक्षा  स्वयं  अपने  हो  परोक्षणों  द्वारा  उसका

 पता  लगा  ae  ।
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 माननी  य
 सदस्प  ने  जिन  छोट  निर्माता  यूनिटों

 को
 उत्लेख  करते  हुए  कहा

 कि  इस  संशोधन

 के  परिणामस्वरूप  उन्हें  अपने  यनिट  बन्द  करने  को
 बाध्य  होना  सरकार को  wat  किसी

 का  पता  नहीं  है  ।

 दो  aq  निर्माता  यूनिटों  से  मिले  ह  जो  विचाराधीन  है  ।

 Export  of  Mimerals  and  Impogt  of  Finished  Goods

 *234.  Shri  Yagya  Datt  Sharma  :
 Shri  Phool  Chand  Verma:

 Will  the;  Minister  of  Steel  and  Mimes.  be’  pleased  to  state :

 (a)  whether  minerals  are  exported  abroad  and  finished.  goods  thereof  are

 imported;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  minerals?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  Biju  Patnaik):  (a)  (0)  :  Our  major
 mineral  exports  are  iron  ore,  manganese  ore,  chromite,  mica  and  barytes.  Some

 sophisticated  types  of  steel  which  are  not  produced  in  the  country:  or  whose

 indigenous  production  is
 inadequate,  as  also  some  sophisticated  fabricated  mica

 products  which  are  not  produced  in  the  country,  are  imported.  There  are  also
 some  very  small  imports  of  special  types  of  ferro  alloys,  but  the  export.  of

 ferro
 alloys  is  much  larger  than  import.

 बोड़ो  क  मंच  Pray  क  लिए  SAAT  भविष्य  निधि

 *  235.  श्री  एन०  Tao  रामगोपाल  रेडडी  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  «है. |  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार
 का

 विवार  कमं  चारी  भविष्य  निधि
 को

 बीड़ी  कर्म  चा  रियों  के  लिएं
 लागू

 करने का  है  ;  और

 यदिਂ  तो  इस  बारे  में  कब  तक  निण॑य  किए  ary  की  संभावना  है  ?

 श्रम  तया  प  Tala  काय  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  रास  कृपाल  :  और  :
 क्मंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीणं  उपबन्ध  1952  को  बीड़ी  का  उत्पादन  करने  वाले

 उद्योग में  31  1977 से  पहले  ही  लाग  कर  दिया  गया है

 संपोट  क  लिय  आव  दन  पत्रों  की  संख्या  मं  वदिध
 *

 236.  श्री  पी०  जी०  मावल कर  :  क्या  बिदेश  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंग  fe  £

 क्या  यह  संच है  कि  15  1977 से  पासपोटं  आवेदनपत्रों  संबंधी  नए  अनुदार
 नियमों  के  लाग  होने  के  पश्चात्‌  wage  के  लिये  नए  आव  दनपत्ों  संख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  दई >
 ्  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हूँ  और  उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या
 ?

 1977 घिदेश  मंत्री
 (xt

 aaa  बिहारी  (8)  जी  at  ॥

 की  अवधि  में  9  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  rant  के  लिए  2,99,502  आवेदन
 प्राप्त

 हुए  जो  1977  की  अवधि  में
 प्राप्त  2,44,  6  25  आव

 we
 पत्नों  की  तुलना  में  22.  43

 प्रतिशत  अधिक  थे
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 Written  Answers  December:  1,  1977

 इन  आवदन  पत्तों  के  राज्यवार
 विवरण

 के
 संबंध

 में
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और

 Ree  होने  सदन
 की  मेज  पर

 दी  जाएगी  ।

 भारत  म  स्वर्ण  उत्पादन

 क  237-+  श्री  के  ०
 मायातेवर

 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कितने  सोने
 का  उत्पादन  होता है  और  उत्पादन  में  संलग्न  कंपनियों  के

 नाम

 क्या

 सोने  के  बाजार  मूल्य  की  तुलना  में  उसकी  उत्पादन  लागत  क्या  है  ;

 सोने  खनन  कंपनियों  का  वित्तीय  दृष्टि  से  कार्यकरण  किस  प्रकार  है  ;  और

 कम  लागत पर  सोने का  उत्पादन बढ़ाने  के  लिये  क्या  उपाय  गये  हे
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  (atti  बीजू  :  कृपया  संलग्न  विवरण  1  देखें  ।

 कृपया  संलग्न  विवरण  2  देखें

 (7)  वित्त  av  1976-77 में  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  को  लगभग  124  लाख  रुपय  का

 घाटा हुआ  जबकि  हट्टी  गोल्ड  माइन्स  लि०  को  72  लाख  रुपये  का  कर-पुर्व  लाभ  हुआ ।  जहां  तक

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  का  संबंध  है  यह  स्वर्ण  उत्पादन  करने  वाली  कंपनी  न  होकर  तांबा  उत्पादक

 कंपनी  है  और  वह  उपोत्पाद  के  रुप  में  बहुत  कम  माता  में  सोने  का  उत्पादन  करती  है  ।

 भारत  Ties  माइन्स  fo  कोलार  गोल्ड  tesa  में  काफीਂ  गहराई पर  खनन

 ara  करती  है  इसलिए  उसकी  उत्पादन  लागत  अपेक्षाकृत  अधिक  है  ।  कंपनी  भारतीय भू  सर्वेक्षण

 सहयोग  कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  के  बाहर  के  इलाकों  में  सोने  के  wala  खोज  कार्य

 के  अलावा  कोला र  गोल्ड  फील्ड्स  में  और  उसके  आसपास  नयी  रीफों  की  लगातार  खोज  करके  Ly

 खत्पादन  बढ़ाने  के
 लिए  उपाय  कर  है  ।

 विवरण  1

 107  6.  77  औरਂ  1977-78  के  दौरान  cay  seqraa

 उत्पादन  ग्रामों  में  )

 क्रम  कम्पनी का  नाम  PN REN  SN  SE  ee  a  a  a  nace

 wear  1977-78

 1976-77  1977

 ः
 1.  भारत  गोल्ड  माइन्स  ito

 सरकार  का  22.04  10.37

 हट्टी  गोल्ड  AT RAT  कम्पनी  लि०

 8.  80  5.32 राज्य  सरकार  का

 3.  हिन्दुस्तान  कापर  लि०

 0.  36 (ax  सरकार  का  1.  11

 T4



 1899  (ae  die.
 लिखित

 लाए  ee ee

 विवरण  2

 सोन  का  प्रचलित  मल्प  जोनों  आन्तशिक  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  yew)

 आंकडे  रु

 ere

 प्रचलित  मूल्य  प्रति  10  ग्राम

 उत्पादन  लागत  Ge  Ge  ee  fe  Se  Re  Se  SS  GS  ft  fe  Re  Qe  तय  —  ef

 प्रति  10  ग्राम  1976-77  1977-78
 ऋम  कम्पनी  का  ह  ल  ल  व  व  te  ee  ff
 सख्या  नाम

 1976-77  आन्तरिक  |  अंतराष्ट्रीय  अंतराष्ट्रीय

 बाजार  बाजार  बाजार  ब्लाजार

 1.  भारत  गोल्ड  ATSeT  560  390  690  420* 499.49

 लि०

 469.35  वहीं  वहीं  वही 2.  हट्टी  गोल्ड मां  इन्स

 ल०

 3.  हिन्दुस्तान  कापर  उपलब्ध  नहीं  वही  वही  वही

 लि०  1977  के  लिए

 सूचित

 इस्पात  को  उत्पादन  लागत  स  कमी  किया  जाना

 ¥  238.  श्री  पी०  एस०  रामलिंगम  ८  थ्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करग

 fa

 सरकारी  क्षेत्र  के  यूनिटों  में  इस्पात  उत्पादन  लागत  में  कमी  करेंने  के  लिए

 क्या  प्रयास  किये  गये  और

 उत  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  क्या  ठोस  परिणाम  प्राप्त  हुए  हूं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  श्री  बीजू
 *  और  :  उत्पादन  और  उत्पादिता

 में  क्षमता  के  बेहतर  अनुसन्धान  तथा  विकास  आदान

 सामग्री  के  कम  अतिक्षय  तथा  कच्चे  माल  की  कमी  पर  बेहतर  नियंत्रण  आदि  जेसे

 उपायों  द्वारा  लागत  में  उल्लेखनीय  कमी  की  गई  लेकिन  आदान  सामग्री  की  लागत

 में  वृद्धि  हो  जाने  के  जिसपर  इस्पात  कारखानों  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  लागत  में

 कमी  करने  के  उपायों  का  प्रभाव  पूर्णतया  जाता  रहा  अगले  कुछ  वर्षों  में  कुछ

 शिकीय  नई  प्रक्रियाओं  द्वारा  लागत  में  कमी  लानें  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किए  जा

 रहे  a ्  ||

 15



 Written  Answers  Agrahayana  10,  1899  (Saka)

 ग्रामीण  को  शिक्षा  दिया  लाना

 +:39.  थी  खी  आार०  भहाटा  क्या  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fea.

 var  aha  श्रमिक  शिक्षाਂ  बोर्ड  के  ग्रामीण  श्रमिकों  को  शिक्षा  देने  के

 कुछ  प्रस्ताव  है  और

 यदि  तो  उन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  तथा
 संसदीय

 काय
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  डा०  रामकृपाल  fag):  और

 इस  ate  ने  ग्रामीण  श्रमिकों  की  शिक्षा  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  है

 जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  योजना  FT  मय कक  प्रयोजन  ग्रामीण

 श्रमिकों  को  इस  संबंध  में  विवेचनात्मक  ज्ञान  कराना  है  fe  उनके  सामाजिक  एवं  आर्थिक

 वातावरण  की  समस्यांएं  क्या  है  और  ग्रामीण  समाज  के  सदस्यों  तथा  नागरिकों  के

 रुप  में  उनके  हक  तथा  उनकी  जिम्मेदारियां  क्या  है  ।  इस  योजना  का  उद्देश्य  इस  आशय

 से  उनकी  सहायता  करना  भी  है  कि  वे  अपनी  समस्याओं  कों  हल  करने  के  लिए  प्रभावी  तथा

 उत्तरदायित्वपूर्ण  भूमिका  निभाएं  ।  इस  योजना  के  1977-78  में  बोड  के  7  क्षेत्रीय

 केन्द्रो  में  प्रायोगिक  परियोजनाएं  चलाई  जाएंगी  ।  इन  परियोजनाओं  की  परिधि  में  भूमिहीन

 खेतिहर  ग्रामीण  बन  तथा  मत्स्य  उद्योग  सीमान्त  किसान

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्ति  तथा  आदिवासी  श्रमिक  आयेंगे  ।  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  इन  परियोजनाओं  में  शामिल  किए  जाने  वाले  विषयों  का  संबंध  निम्नलिखित  बातों

 से  होंगा

 (1)  कुषक  आंदोलन  तथा  ग्रामीण  श्रमिक  संगठन  ;

 (2)  ग्राम-विकास  तथा  परिव्तेन  ;

 (3)  सामाजिक  तथा  विधायी  उपाय  जिसमें  भूमि
 सध  शामिल  है  ; ?

 (4)  सहकारी  और

 (5)  जनसंख्या  शिक्षा  तथा  परिवार  कल्याग  ।

 कसर  क  रोग  का  पी०ए०पी०  tte  हारा  पता  लगाया  जाना

 *  “240.  श्री  THE MT  fag  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  gat  करेंगे  कि  :

 क्या  ए०  पी०  टेस्टਂ  का  प्रयोग  करके  केंसर  रोग  के  60  या  65  प्रतिशत

 मामलों  में  रोग  का  काफी  पहले  पता  लगाया  जा  सकता  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  कसर  का  पता  लगाने  वाले  केन्द्रों  का  जाल  परे  देश  में

 बिछाने  का  है  ;
 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  प्रस्तावित  कार्यवाही  की  रुपरेखा  क्या है  ?
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 1  1977  लिखित  उत्तर

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्री
 :  भारत  में  जिस  प्रकार  के

 कसर  देखने  में  आये  है  वे  है  पुरुषों  में  खासदार  मुख  की  कविटी और  उसके  बाद

 मुखग्रसनी  रिक्स  )  ग्रासनली  और  फंफडों  का  क॑  सर  तथा  महिलाओं में  खासकर

 बर्भाशय  ग्रीवा  और  उसके  बाद  छाती  और  ग्रासनली  का  कैसर
 कुल

 रोगियों  के  लगभग

 a

 रोगी  इन्हीं  कसरों  से  पीड़ित  होते ह
 ।  To  पी०  टेस्ट  का  प्रयोग  कर  इनका

 रू  में  ही  पता  लगाया  जा  सकता  है  ।

 और  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा

 उदार  पारपत्र  नीति

 कै  241.  श्री  क०  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंग  fa  :

 क्या  सरकार  ने  पारपत्र  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  को  उदार  बना  दिया
 है  परन्तु

 सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  प्रक्रिया  अब  भी  पहलें  ही  की  भांति  जटिल
 है  ;

 क्या  सरकारी  कमंचारी  को  अपने  नियोक्ता  से  अनापत्ति  प्रमाणपत्न  लेना  पड़ता

 हैं  और  इसके  लिए  असीमित  axate  के  लिए  वध  एक  असीमित  राशि  का  एक  :  जमानत

 पत्न  जिस  पर  त्म्प्द्ध  विभाग  के  किसी  स्यापी  कमंचारीਂ  को  हस्ताक्षर  करने  होते  zat

 पड़ता  है

 क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  कोई  भी  जमानत  देने  को  तैयार  नहीं  होता  है  र

 ares  पारपत्र  हेतु  अपने  विभाग  से  अनापत्ति  लेने  में  विफल  रहता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  समस्या  को  हल  करने  और  इस  मामलें  में  अन्य

 तरीक  खोजने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्री  अटल  '  बिहारी  वाजपयी )  )  सरकार  ने  पासपोर्ट  देने  की  जिस

 उदार  नीति  की  घोषणा  की  है--जसे  कि  दक्षिण  अफ्रीका  और  रोड  mat  को  छोड़  कर  सभी

 देशों  के  लिए  पष्ठींकन  fear  जाना  और  पासपोर्ट  के  आवेदकों  कों  अपने  आवेदन  पत्न

 संसद  सदस्यों  से  सत्य।पित  करा  लेना--वह  सरकारी  कमंचारियों  पर  भी  उतनी  लाग  होती

 जितनी  की  अन्य  सामान्य  जनों पर  ॥

 ),  और  (a  चंकि  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  कमं  चारी  अपने  विभाग  की

 अनुमति  के  बिना  अपने  कार्यालय  के  शहर  को  नहीं  छोड़  सकते  इसलिए  पासपोटों  जारी

 करने  वाले  प्राधिकारियों  को  यह  अनदेंशਂ  दे  दिए  गए  है  fe  वे  संबद्ध  सरकारी

 कमंचारी  को  अपने  नियोक्ता  से  इस  आशय  का  प्रमाण  पत्न  लाने  की  सलाह  दें कि  आवेदक  को

 पास  पोट
 दिए

 जाने  में  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं  पासपोट  प्राधिकारियों  को  यह  अनदेश

 दिए  गए  हूँ  कि  अगर  कोई  सरकारी  कमंचारी  इस  का  अनापत्ति  प्रमाण  पत्न
 प्रस्तुत

 न  कर  सके  तो  वे  संम्बद्ध  कमंचारी  के  विभागाध्यक्ष  को  यह  सूचित  कर  दे  कि  उसके

 अमुक  कमंचारी  ने  पासपोर्ट  की  सुविधा  प्राप्त  करने  के
 लिये  आवे  दन  किया  है  और  साथ  ही  यह  भी

 बता  दे  कि  आ  अटक  को  पासपोर्ट  जारी  किये  जाने  का  इरादा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार ने  प्रतिभू  बंधपत्र

 घ्रस्तुत  करने  के  संबंध  में  एसी  कोई  मानक  ater  निर्धारित  नहीं  की  है  जो  सभी  सरकारी  विभागों

 पर लाग  होती  हो  ।
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 वि

 ठेका  श्रमिकों क  शोषण  का  अन्त  किया  जाना

 242.  श्री  ईश्वर  चौधरी

 श्री  प्रसन्तभाई  मेहता  \:

 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  orf ap
 क्या  देश  में  विभिन्त  निर्माण-परियोजनाओं  पर  लगे  ठ  न  म  कों  का  शोषण  समाप्त

 करने  के  लिए  मंत्रालय  ने  राज्यों  का  सहयोग  मांगा है  ;

 क्या  मंत्रालम  को  इन  श्रनिकों  को  तंग  किये  जाने  अर्थात  ठेका  समाप्त  हो  जाने  पर  भी

 उन्हें  मजूरी  न  दिये  श्रमिकों  को  रोके  जाने  और  उनके  साथ  द्वय  वहार  किये  जाने  या  उनके  साथ

 मारपीट  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भ्रम
 तथा  संसदोय

 wT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 नारंग  :  हमने  राज्यों  के  श्रम

 मंत्रियों  से  सहयोग  मांगा है  तथा  उनसे  अनुरोध  किण  है  कि  use  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले

 उद्योगों  जिनमें  निर्माण  परियोजनाएं  भी  शामिल  ठेका  श्रम  अधिनियम  को

 ढंग से  लागू  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारें  उचित  कों वाही  करें
 ।

 और  आशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हे  कि  उड़ीसा  के
 जिन  area  श्रमिकों

 को  ठेकेदारों  द्वारा  उड़ीसा  से  बाहर  निर्माण  परियोजनाओं  के  काम  के  लिए  नियोजित

 किया  जाता  उन्हें  पर  शान  किया  जाता है
 ।  कुछ ए  से  क्षेत्रों  जहां  दादन  श्रमिक  नियोजित  का

 दौरा  करने  के  लिए  भेजे  गए  संयुक्त  दलों  दवारा  की  गई  जाचों  से  यहां  अनुचित  व्यवहार  की

 मानता  का  पता  चला है  ।  Sas  मजदूरी  का  भूगतान  नहीं  किया  कम  कार  प्रतिकर

 अधिनिय्म  के  अधीन  देय  प्रतिकर  नहीं  दिया  इन  श्रमिकों  के  काम  करने  तथा  रहन-सहन  की

 दशाएं  दयनीय  इत्यादि  ।  इन  संयुक्त  दलों  के  fropey  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  ला

 दिए  गए  है  ताकि  वे  समुचित  उपचारी  तथा
 सुधा  रात्मक  कार्यवाही  कर  सकें  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  में

 त्वरित  सुधारात्मक  उपाय  करने
 की

 चिन्ता  हमारी  तरह  राज्य
 सरकारों  को भी  रहती

 इस्पात  का  मूल्य

 *  243.  aT taat  पावंती  कृष्णन  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  fa:

 क्या
 सरकार

 ने  इस्पात  के  मूल्य  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  और  उसके  कारण  क्या  ह  ?

 इस्पात  और
 खान  मंत्री  (att  ait  azatae )

 :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 10  1899  (az)  लिखित  उत्तर

 Promotion  of  Doctors  of  Willingdon  Hospital,  New  Delhi

 2133.  Dr.  Ramji  Singh:  Will  the  Minister  of  Health  and
 इग घाइधीज

 Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  number  of  doctors  working  in
 the  Willingdon  Hospital,  New  Delhi,  who  have  had  no  promotion  for  the  ‘last
 five,  ten  or  thirteen  years  (during  the  rule  of  previous  Government);

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  consider  their  cases  for  promotion
 if  so,  when?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  promotion  of  CHS  Officers  to  higher  grades  of  the  Service  is

 regulated  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Central  Health  Service
 Rules  on  the

 basis
 of  seniority,  suitability  of  the  officers  and  subject  to  avail-

 ability  of  vacancies  in  various  grades  and  specialities  from  time  to  time.

 (c)  Yes  Steps  are  being  taken  to  increase  the  promotion  avenues  in  the
 Central  Health  Service  and  convene  Departmental  Promotion  Committees  to

 fill  in  the  existing  vacancies

 cise  विकारा  कार्य  क्रम  हारा  पांच  तय  व्यावसायिक  खष्व्च  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  स्थापना

 2135.  है |  Fo  प्रधानी  :  क्या  a7ata  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  काय  क्रम  भारत  में  पांच  नय  व्यावसायिक  उच्च  प्रशिक्षण  संस्थानों

 को  खोलने  के  बारे  में  सहमत  हो  गया  है  और

 यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  राज्य  सरकारों  सहित  भारत  सरकार  द्वारा

 कार्यक्रम  को  दिए  जा  रहे  वित्तीय  तथा  उचित  समथंन  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 MATA  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  भारत

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्य  क्रम  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  ही  द्वारा  23-9-1977  को  इस

 आशय  के  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हूँ  ।

 उच्च  auta qi faa  प्रशिक्षण  प्रणाली  (To  वी०  eto  की  परियोजना  भारत

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  रूप  से  राष्ट्र  विकास  का्यंक्रम  (4  एन  डी  ;

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  एल०  ओ  ०)  के  सहयोग से  आरम्भ  की  गई हं  |  इस  प्रणाली  के

 अधीन  उच्च  दक्ष  कामगारों  तथा  तकनीशियनों  को  शिन  विकसित  तथा  परिष्कृत  कौशलों  में  जो

 किसी  अन्य  व्यावसायिक  प्राशिक्षण  कायं  क्रमों  में  उपलब्ध  नहीं ह  प्र  शिक्षण  दिया  जाएगा  ।  परियोजना

 का  कार्यकाल  4  वष॑  6  माह  का  होगा  ।  परियोजना  की  कुल  लागत  निम्नलिखित  के

 अनसार  997.  35  लाख  रुपए  होगी

 भारत  सरकार  181.83  लाख

 राज्य  सरकार  243.05  लाख

 यएनडीपी  572.47  लाख
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 oe

 संपक्य  राष्ट्र  विकास  फार्येक्रम  और  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  सहायता  परिष्कृत

 उपकरणों  तथा  विशषज्ञों  और  aaa  के  रूप  में  होगी  ।  भारत  सरकार

 और  राज्य  सरकारें  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करेंगी  जसे

 कि  स्टाप  तथा  देशी  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  facet  ( waateafer ) टिंग  )

 एजेंसी  होगी

 प्रणाली  उच्च  प्रशिक्षण  संस्थान  मद्रास  और  कलकत्ता  तथा

 डदराबाद  में  स्थापित  पांच  केन्द्रीय  अनुदेशक  प्रशिक्षण  acarat  तथा  16  aa  हुए  प्रशिक्षण
 संस्थान

 में  लागू की  जाएगी ।
 उच्च  प्रशिक्षण  मद्रास  शिरोबिन्दु  (wtez)  के  रूप  ata  करेगा

 ओर  पांच  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थानों  जहां यह  प्रणाली  लाग  की  जाएगी  सारे  देश  के  लिए  क्ष त्री  य  संस्थानों

 के  रूप  में  काय  करेंग ।

 संस्थानों  तथा  व्यवसाय  जहां  यह  प्रणाली  लागू  होनी  की  सचना द  संलगन  है  i  [wearera  म

 रखा  गया  ।  देखिय  संख्या  एल०  zto  1222/77]

 उड़ो  ता  राज्य  के  र  जिल  में  टिंट  TINE  में  अल्यमिनियम  कारखान  को  स्थाप्रना

 2136.  श्रा  गगताथ  प्रधान :  क्या  इस्पात  और  खान  मंती
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि ं:

 क्या  उड़ीसा  राज्य  के  बोलनगीर  जिले  में  टिटलागढ़  में  एक  ae fafa  कारखाना

 आरम्भ  करने
 का  कोई  प्रस्ताव है  क्योंकि  वहां  चूना  पत्थर  आदि  कच्चा  माल  बड़ी

 मात्ता  में
 उपलब्ध

 है  और  इत  कारखान  के  आरम्भ  करने  के  लिए  जल  तथा  परिवहन  सुविधाए

 aTaT  ह  और

 क्या  अत्र  तक  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  और  इस  संबंध  में  कितने  पंजी  निवेश  की
 ?

 इस्पात  और  खान  राज्य  सत्री  (at  a0et)  :  और  पूर्वी  घाट  बॉक्साइट

 भंडारों  भंडार  आधा रित
 fasta  प्रधान

 एल्यू  कारखाने

 लगाने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हूँ  पुर्व
 घाट  में  भंडारों  की  व्यापक  खोज  का  काम,हाथ  में  ले

 लिया
 गया  है  !  अल्प  मिना  मिनिय्म  उ  त्यादन  आधिक  उपादेयता  पर  विचार  करने  के  उद्देश्य

 इन  कारखानों  के  लिए  उपय  कत  स्थल  और  उनके  लिए  आवश्यक  पंजी  निवेश  तथा  साध्यता

 अध्ययन  शरू  कंरने के  बारे  में  गंभीरता से  विचार  हों  पंजी  तथा  संभावित  स्थलों के

 बार ेमें  साध्यता  अध्ययन  पुरा  हो  जाने  के  बाद  पतों  सकेगा  |

 aaa  fan  बुग्ध  गोली  तयार  करना

 2137.  थ्रो  sito  वाई०  कृष्णन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 fas

 कग  आयुर्वेदिक  दुग्ध  गोली  तेयार  करने  सम्बन्धी  प्रयोग  सफल  सिध्द  हुआ  है  जो  मां  के  दूध

 में  प्रोटी  क ेलशियम  और  चिकतौाई  के  तत्वों  को  बढ़ाने  में  सहायक  होगी

 यदि  तो  क्या  इसे  fara  बाल  चिकित्सा  विज्ञान  सम्बन्धी  सम्मलन  में  अनुमोदन  प्राप्त

 हुआ  और

 ड्



 9  fearaz  1977
 लिखित  उत्तर

 i  ता

 (7)  क्या  भारत  सरकार ने  इस  सम्बन्ध
 में

 डा०  बी०  एन०  पुरन्दर और  उसके  दल  को  पूरा

 सहयोग  दिया  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कण

 इस  में स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद

 gararey’  नामक  आयर्वे  दिक  औषधिकी  प्रभावकारिता  का  जायजा  लगाने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा

 पध्दति  एवं  होम्योपथी  की केन्द्रीय  अनुसंधान  परिषद्‌ में
 अध्ययन  किए  गए  है  इस  अध्ययन  के

 निष्कर्ष  उत्साहवधं  क  हूँ  परन्तु  गोली  नाम  की  कोई  गोली  अभी  तक  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कोयला  खनिकों  क  लिए  ज़मा  राशि  स  सम्बद्ध  बीमा  योजना

 2138.  था ए०  क  ०
 :  क्या  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बत।ने  की  करेंगे  कि

 सम्बदध  ara सभी  खानों में  -  खनिजों  के  wae  राशि

 आरंभ  की  गई  है

 यदि  तो  उन  कोयला  खनिजों  की  संख्या  .  कितनी  ह  अ
 @  जिन्होंने  व।स्तव  में  इस

 art  को  अपन:य।  है  ;  भौर

 शेष  मजदूरों  दवारा  इस  को  अभी  तक  न  अपनाए  जाने  के  क्या  कारण
 aA

 ह
 ?

 «है; |  तयबा  AAA  काय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कृपाल  fag)  (%)  (@)

 (7)  कोयल  खान  भविष्य  निधि  स्कीम  के  gata  आने  वाले  कमंचारियों  को  कोयला

 खान  जमा  पहली  1976  लागू  होती  है  .  .  खान

 भविष्य  निधि  स्कीम  के  सदस्यों  की  संख्या  31-8-1977  को  6.67  लख  है  ।  तथापि

 भूतपुव  usd  विकास  निगम  के  लगभग  12,000  कमंचारी  कोयल  खान  भविष्य

 निधि  स्कीम  से  बाहर  रखे  जाने  के  कारण  कोयला  खान  जमा  सम्बदूध  बीमा  योजन  के

 war  नहीं  आते  हू  ।  कोयल  faut  ने  किया  है  कि  योजना  इन

 चारियों  पर  भी  लागू  की  जानी  मामलें  में  अवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 करल  क  डॉक  लेखा  न्मि  चा  री  य  नियन  कहो  मान्यता  देना

 2139.  शो  व्यालार  रवि  :  क्या  संचार  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्य  सरकार  को  डाफ  लेखा  sad  केस्ल
 idea

 न्द्र्म  कों

 तथा  काय  की
 ,  सुविधायें

 देने  क े. az
 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gar  और

 तो  उसका  ब्यौरा  FT.  है  और  उस  पर  क्या  कफायंवाही  की

 संचार  राज्य  मंत्रो  प्रसाद  साथ )  जी  aft

 डाक-तार  विभाग  की  किसी  अखिल :  भारतीय  यूनियन  असोसियशन  को  बनाने

 के  उसके  मामले के  गण  दोष  के  आधार  पर  दी  जाती  नीचे
 के  स्तरों

 पर  उनको  जो  शाखायें  बनाई  जाती  है  उ उन्हें  प्राप्त  समझा  जाता है  ।  इसलिए

 fag  केरल  सकिल  की  डाक  लखा  कमेंचारीਂ  यूनियन  को  अलग  मान्यता  नहीं
 at  जा

 सकी  ।
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 1-4-76
 से

 लखा  परीक्षा  विभाग  से  डाक  लेखा  का  काय  लेने  के  बाद  लेखा  परीक्षा

 विभाग  की  मान्यता  प्राप्त  असोसीयशन  भी  दो  भागों  में  विभाजित  हो  गई  थी  और

 तार  विभाग  में  अन्तरित  डाक  लेखा  कमंचारियों  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  अखिल  भार

 तीय  डाक  लेखा  कमंचारी  असोसीये शन  का  गठन  किया  गया  att  इस  असोसियेशन  की  सभी

 सकिलों  में  शाखायें  केरल  afer  में  भी  इसकी  शाखा  है  अत  अब  संबंधित

 चारी  इस  मान्यता  प्राप्त  संघ  के  सदस्य  बन  सकते  और  शायद  बन  भी  TT

 मगनोज  AT  इंडिया  लिमिटेड  को  नियंत्रण  म  लना

 2140.  श्री  माधवराव  fafearat  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्यायह सच  है  कि  एक  सयक्त  क्षेत्र  उपक्रम  मैगनीज  और  इंडिया  लिमिटेड  को

 भारत  सरकार  द्वारा  अपने  नियन्त्रण में  ले  लिया  गया  है

 यदि
 तो  उपक्रम की  कुल  अ।स्तियां  कितनी  हैं  और

 सरकार  द्वारा  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  जायेगी  और  उक्त  उपक्रम

 के  तय  शयरधारियों  शेयरों  के  वितरण  का  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  कड़िया  ASST)
 :  और  (7)  भारत  सरकार

 तथा  सेन्ट्रल  प्रोविन्सिस  ओर  कम्पनी लि०  (ato  पी०  एम०  के  बीच  हुए  समझौते

 के  अनुसार  भारत
 सरकार  ने  मँंगनीज और

 लि  (ara )  के  49  प्रतिशत  शेयर  जो

 पहले  सी  ०  पी०  एम०  ato  के  पास  थे  72, 60,613. 00  रुपये  देकर  खरीद  लिए

 भारत  सरकार  और  मध्यप्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकारों  में  शेयरों  का

 अनुपात  इस  प्रकार  होगा
 :--

 भारत  सरकार  1  प्रतिशत

 24,  5.  प्रतिशत
 महाराष्ट्र  सरकार

 24  प्रतिशत मध्यप्रदेश  सरकार

 31-3-1977  को  परीक्षित  तुलन-पत्र  के  अनुसार  इस  कम्पनी  की  कुल  परिसम्पति

 $,73,49,556.00  रुपय  की  थी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  स  डाक  टिकट  डिपो

 2141.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा

 हिन. नीच  कि

 क्या  टिकट  एक व्र  करने  व।ले  उत्साही  व्यक्तियों  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  में  एक

 डक  कट  डिपो  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;
 और

 यदि  तो  इसके  कारण है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  प्रसाद  जी  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 हरियाणा और  हिमाचल  प्रदेश  की  आवश्यकताओं को  पुरा  करने  के  लिए

 हमने  में  एक  डाक  टिकट  भंडार  खोल  दिया  शुरू  में  यह  भड।र  केवल  पंजाब

 राज्य की  जरूरतें  पुरी  कर  रहा  धीरे-धीरे  यह  सुविधा  अन्य  राज्यों  अर्थात्‌  हरियाणा

 और  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  भी  दे  दी  जाएगी

 पुतंगालियों  के  विरूद्ध  बकाया  दाव

 2142.  श्री  UAT  फेलीरो  :  क्या  fez  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  देश  के  व्यक्तियों  और  संगठनों  की  पुतंगाल  सरकार  और  बांको  नेशनल

 अल्ट्रामरिनों  जसी  पुर्तग।ली  संस्थानों  दावों  की  कितनी  राशि  बकाया  और

 7  जलाई  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  370  के  उत्तर  के  ब।द  उक्त

 दावों  के  निपटाने  के  लिये  क्या  विशेष  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  TAT  उपलब्ध  आंकड़ों  से  यह
 अनुमान  लगाया

 गया  है  कि  ये  दावे  लगभग  19  करोड़  रुपये  के  हो  सकते  हर  व्यक्ति के  दावे  के

 ठीक-ठीक  आंकड़े  प्राप्त  करना  बहुत  मुश्किल  साबित  हुआ  है  चूंकि  बका  में  बंधक  रख

 अधिकार-पत्नों  और  जमा  करन्सी  नोटों  आदि के  सभी  अभिलेख  उपलब्ध  नहीं

 सम्बद्ध  विभिन्न  मंत्रालयों  और  विभागों  से  coat  किया  ae  रहा  है  और  शीघ्र

 ही  एक  अंतमंत्रालयी  बैठक  होगी  जिसमें  अब  तक  एकत्र  दावों  की  जांच  की  जाएगी  तथा

 इस  को  निपटाने  की  पद्घति  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  ।

 खनिज  खोज  निगम  म  द  निक  मजूरी  पर  कुशल  कमंचारी

 2143.  श्री  रोबिन  सेन :  क्या  इस्पात  और  खान  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  fa:

 क्या  उन्हें  इस
 तथ्य

 को  जानकारी है  कि  खनिज  खोज  निगम  के  और

 जोलवांगा  छिद्रण  शिविरों मे ंें  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  चार  वर्ष  अथवा  इससे  अधिक  समय  से

 अनेक  अस्थायी  कमंचारी  प्  रुपए  दैनिक  मजूरी  पर  काम  कर  रहे

 यदि  तो  ear  सरकार  ar  विचार  उन्हें  उनकी  अपनी-अपनी  श्रेणियों  में  स्थायी

 बनाने  का  और

 tac  यह  भी  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  खनिज  खोज  निगम  के

 fora  शिविरों  भर्ती  भौर  पदोन्नति  के  म।मलों  में  शभ्रष्टाच।र  व्याप्त  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक )  )artartert  और  जोलवांगा  ड्लिंग  शिविरों

 के  165  दिद्दाड़ी  मजदूरों  में  से  केवल  7  अद्धकुशल  और  एक  अकुशल  मजदूर  ऐसे  हूँ  जिन्होंने

 4  वष  से  अधिक  की  सेवा  पूरी  कर  ली  है  ।  खनिज  गवेषण  निगम  में  दिहाड़ी  मजदूरों  का  वेतन

 1977
 से

 बढ़ाया
 गया  है  और  अब  एक  कुशल  मजदूर  न्यूनतम  10  रु०  रोजाना  मजूरी  है  ।

 उपलब्ध  होने  वाले  नियमित  पदों  पर  दिहाड़ी  मजदूरों को  नियमित  करने के  प्रयास  किये

 जा  रहे है  ।

 की  कोई  बात  ध्यान  में  नहीं नहीं  आई  है
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 भारत  म  सोन  का  खतम

 2144.  श्री  नवाब
 tag  चौहान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 (4)
 गत

 आठ
 महीनों  में  सीने  की  खानों  से  सोना  दन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  का  य॑  वाही

 की
 गई  ;

 देश  में  प्रतिवष॑  सोन  खानो ंसे  कितनी  माता  में  सोना  निकाला  जाता  और

 सरकर  को  इससे  प्रतिवर्ष  कितनी  अय  होती  है  ?

 इस्पात  और  खान  राज्यमंत्री  ( at}  करिया  aE)  :  देशमें सोने  की  सिर्फ  दो  खाने  है--एक
 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  जो  केन्द्र  सरकार  का  प्रतिष्ठान  है  और  दुसरा;हट्टी  गोल्ड  माइन्स  लि०

 जो
 कर्नाटक  राज्य

 सरकार
 का  प्रतिष्ठान है

 ।  दोनों  ही  sate  राज्य  में  स्थित  हूँ  ।  भारत  गोल्ड

 माइन्स  fro
 ने

 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  की  सहायत  से  गोल्ड  फील्डस
 से  अलग  आन्ध्र  प्रदेश

 रामगिरी  गोल्ड  फील्ड  और  मालप्प।कोंडा  में  नए  स्वं  भंडर  होने  की  को

 ध्यान
 में  रख  कर  खोज  के  प्रयास  किये गए  हैं

 ।
 कोलार  रगोल्डफोल्डस्‌ में नई रीफों का पता में  नई  रीफों  का  पता  लगाने के  प्ल ए

 कम्पनी  लगातार  खोज  कर  रही  है  ।

 हट्टी  गोल्ड  माइन्स  कम्पनी  के  उत्प।दन  में  पिछले  आठ  महीनों  क  दौरान  कम  मात्ना  में  बिजली

 मिलने  के  कारण  शिर।वट  अरई  >
 धर

 inom arr)  firey  दो  aut  में  और भारत  गोल्ड
 माइन्स

 लि०
 और  हट्टी  गोल्ड  qs  लि

 ०

 चालू  ay  में  1977  के  अंत  निकाले  गये  सोने  की  मात्रा  नीचे  दिखाई
 गई  है

 लाख  ग्रामों
 मे  )

 1  Yom ave  76  1976-77  1977-78
 ee  a ne

 भारत  Wes  मा  इन्स  लि०  48  22.04  10.37

 ह्दट्टी  गोल्ड  माइन्स  लि०  11.  70  8.80  5.32

 इसके  अल।वा  उत्पादक  कंपनी  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  ने  एनोड  TATSAT
 से

 के  रूप  में  1976-77  में  0.36  लाख  ग्राम  सोने  और  1977-78  (AHI

 1977  में  एफ  1.11  लख  ग्राम  सोने  रफी  उत्पादन  fearart  ।

 भारत  गोल्ड  mera  लि०  सरकार  at  से  कोई  प्रत्यक्ष  अ। मदनी

 महीं  हुई  क्योंकि  1975-76  और  1976-77
 के

 दौरान  कंपनी  को
 लगभग

 250

 लाख  और  :  124  लाख  रुपये  कां  धाटा  और  '
 सरकार

 को
 अपनी  इक्विटी

 राशि  कंपनीं  से  लाभांश  frat

 का  संबंध
 जहां  तक  हट्टी  गोल्ड

 माइन्स  लि०  सरकार  का

 ag  कम्पनी  दो  सालों  सें  लाभ  कमा  रही  है  और  उस  पर  लाभांश  की  ic

 री  उपलब्ध करती  रही  है  लेकिन  उससे  राज्य  सरकार  को  प्राप्त  आय
 के  बारे

 में  जान॑का

 नहीं है  ।
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 Demand  for  Indian  Technical  Experts  in  Foreign  Countries

 +2145.  Shri  5.  5.  Somani:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  demand  for  Indian  technical  experts  has  been  increasing  in

 foreign  countries;  an

 (b)  if  so,  the  different  fields  in  which  Indian  experts  are  working  abroad’

 presently,  country-wise?

 The  Minister  of  State  in  the  Mimistry  of  External  Affairs  (Shri  Sama-

 rendra  Kundu):  (a)  &  (b):  Yes,  Sir.  Demand  for  Indian  Technical  experts.
 has  been  increasing  in  the  foreign  countries.  The  major  categories  of  Indian

 experts  deputed  are  medical  and  para  medical  staff,  professors  and  teachers,
 financial  experts,  accountants,  economists  and  statisticians  etc.  During  the

 eight  years  ending  1977,  a  total  number  of  8084  such  experts  had  been  deput-
 ed.  A  statement  showing  the  number  of  experts  deputed  abroad  profession-
 wise  is  attached.

 Statement  showing
 number  of  Experts  Deputed/Selected  for  Bilateral

 ents  from  1970  to  1977  (up  to  31st  October)

 Econo-
 Nurses  and  Professors/  Engineers  Financial  mists  Misc

 orher  Teich2rs/  Architects  experts  and  eXperts
 Ye  ty  Doctors  pivame  lical  Geologists  Account-  Statisti-  Total.

 sta  Officers  and  ants  cians
 other  techni-  etc.
 Cal  exDerts

 I  2  3  5  6  8

 1970  12  24  74  30  10  16  170

 197]  30  89  76  25  25  251

 1972  417  281  60  133  43  41  678

 1973  AL9  95  249  253  33  46  801

 1974  165  184  163  330  42  70  1158

 1975  1369  218  335  214  16  161  2316

 1976  321  152  146  315  12  16  21  983

 1977  744  226  211  422  Nil  2  1]  1727
 Upto

 31-10-77)

 ee  $$$

 Total  2877  1164  2017  317  41  391
 _  8084

 Employees  of  P  and  T  Department  Sawai  Madhopur

 +2146.  Shri  Meetha  Lal  Patel:  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  em  ployees  transferred  in  Sawai  Madhopur  District  of
 Rajasthan  Posts  and  Telegraphs  circle  during  the  last  three  years  from  out-
 side  the  districts  as  per  rule  38  of  Posts  and  Telegraphs  mariual  Volume  | है
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 and  whether
 sfatement  showi  the;  post-  ise.  number  of.  employees  in  this

 tegard  would’  laid  on  the  Table  of  the’  use;

 (b)  whether  ‘there  is  any  rule  for  maintaining ‘a  seniority  list  in  respect  of
 posting  of  the  persons  so  transferred;

 (c)  whether  the  officers  of  the  Head  Office  and  district  office  indulged  in
 serious  corrupt  practices  in  respect  of  posting  of  the  persons  so  transferred;
 an

 (d)-whether  it  is  a  fact  that  Shri  Bhori  Lal  Khatik  from  Ajmer  Circle
 and  Shri  Ram  Kishore  Kumbhawat  from  Kota  Circle  were  transferred  and

 posted  in  illegal  way  though  their  names  were  not  covered  in  the  transfer

 seniority  list  whereas  the  persons  senior  to  them  in  the  list  have  still  been

 waiting  for  many  years  and  if  so,  the  reasons  therefor  and  whether  Government
 will  take  any  action  against  the  guilty  officers  and  if  so,  when  and  the  nature
 of  action  to  be  taken  against  them  and  if  not,  the  reasons

 therefor?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai)  :  (a)  The  total  number  of  officials  who  were  transferred  to  Sawai  Modho-

 pur  Division  under  Rule  38  of  the  P&T  Manual  Vol.  IV  during  the  last  three

 years  is  30.  The  information  regarding  post-wise  number  of  employees  so

 transferred  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as

 soon  as  the  same  is  received.

 (0)  Instructions  exist  that,  as  a  rule,  requests  for  transfer  within  the  circle

 or  outside,  in  the  same  cadre  or  to  different  identical  cadre  should  be  effected

 on  the  basis  of  the  date  of  receipt  of  such  applications  in  offices  and  not  on

 the  basis  of  seniority.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  No,  Sir.  Although,  as  a  rule,  requests  for  transfer  are  given  effect  to

 on  the  basis  of  the  date  of  receipt  of  applications  for  such  transfers  in  offices,

 yet  Heads  of  Circles  etc.  have  the  powers  to  effect  such  transfers  on  out-of-

 tur  basis  only  on  very  compassionate  grounds  in  very  tare  and  exceptional
 The  transfers  of  both  the  officials  mentioned  in  the  question  were cases.

 ordered  on  out-of-turn  basis  by  the  Directorate  on  compassionate  grounds.  The

 question  of  action  against  any  officer  of  the  Circle  concerned,  therefore,  does

 not  arise.

 Korba  Plant

 2147.  Shri  Raghavji:  Will  the  Minister  of  Steel  amd  Mines  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  present  production  capacity  of  the  Korba  Aluminium  Plant  in

 Madhya  Pradesh  and  whether  it  is  working  to  its  capacity;

 (b)  the  name  and  quantity  of  raw  material  that  will  be  necessary  every

 year  to  ensure  full  utilisation  of  its  capacity;  and

 (c)  the  extent  to  which  deposits  of  this  raw  material  is  availa  216  and  whe-

 ther  it  is  considered  to  be  adequate  and  if  not,  whether  work  has  been  taken

 up  to  find  new  deposits?,
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 The  Minister  of  Stafe  ‘tm  thé  of  Steel  &  Mines  (Shri  Karia

 Munda) :  (a)  The  present
 installed  capacity  is  50,000  tonnes  per  annum  as

 um.  which  would
 be  attain- against  the_final  capacit  Of.  100,000

 topes
 per.

 ed  on  completion  of  the e  project.  THe  Plant  is  ‘now  operating  at  less  than

 its  installed  capacity  due  to  a  power  cut  imposed  by  the  State  Electricity
 Board.

 &  ©):  Bauxite  is  the  main  raw  material  required.  For  the  present  in-

 stalled  capacity  of  the  smelter,  the  annual  requirement  of  bauxite  is  275,000

 tonnes.

 Amarkantak  and  Phutkapahar  bauxite  deposits  are  now  estimated  to

 coutain  9.40  million  tonnes  of  bauxite.  To  supplement  the  supplies;  Bharat

 Aluminium  Company  has  located  another  source  for  bauxite  and  has  applied
 for  a  lease.

 Withdrawal  of  Recognition  to  Union  im  Barauni  Refinery

 2148.  Shri  Gyanmeshwar  Prasad  Yadav  Will  the  Minister  of  Parliamen-

 tary  Affairs  and  Labour  be  pleased  to  state

 (8)  whether  an  unrecognised  union  functioning  in  Barauni  Refinery
 which  is  registered,  has  increased  its  popularity  by  resorting  to  a  successful

 strike  recently  and  the  recognised  union  has  gone  in  minority;

 (b)  whether  Government  propose  to  withdraw  recognition  given  to  the

 recognised  Union  in  the  said  refinery  immediately  by
 ascertaining  the  views

 of  all  the  workers;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)
 of (a)  According  to  the  information  made  available  by  the  Government

 Bihar,  Shramik  Vikash  Parishad,  a  registered  but:  unrecognised  union  fune-

 tioning  in  the  Oil  Refinery,  Barauni,  organised  a  strike  in  the  refinery  ffom

 September  27  to  29,  1977.  It  is  not  possible  to  determine  whether  by  resort-

 ing  to  strike,  the  Parishad  has  increased  its  popularity  and  the  recognised
 union  has  gone  into  minority;  the  question  of  majority  and  minority  character
 of  a  union  can  be  determined  only  through  verification  of  membership  of  the

 eligible  unions  or
 through

 secret  ballot.

 (b)  &  (c):  In  the  absence  of  any  legal  provision,  recognition  of  a  union
 in  the  State  sphere  establishments  in  Bihar  is  governed  by  the  procedure
 adopted  by  the  State  Government  and  the  Code  of  Discipline.  According  to

 the  procedure
 laid  down  by  the  State  Government  and  the  Code  of  Discipline,

 recognition  is  a
 management’s  prerogative  and  the  question  of  conferring

 recognition  on  a  union  and  withdrawal  of  recognition  from  existing  recognised
 union  by  the  Government  does  not  arise.  Moreover,  according

 to  the

 procedure  that  has  been  described  above,  recognition  granted  to  a  union  should
 not  be  disturbed  for  two  years.  The  question  of  recognition  of  a  union  in
 the  Refinery  was  last  settled  by  secret  ballot  on  January  8,  1976  and  as  such

 withdrawing
 of

 recognition
 from  the  existing  representative  union  before  the

 expiry  of  two  years,  ie.  till  January  8,  1978,  cannot  be  considered.

 27



 Written  Answers
 eee

 Agrahayana  10,
 (Sake)

 aw  सिफित्सा  merrell  को
 लागू  करना

 2149.  थी  बसन्त  साठे  >
 :  क्या  स्वास्थ  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 att  क  ०

 au  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान .  मंत्री  ने  डाक्टरों  से  आव्हान  किया  है  कि

 तथा  मोतिया  fare  जेसे  रोगो  के  उपचार  के  रूप  में  मानव  मूत्र  का  प्रयोग  किया

 जाये ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  एवं  देश  के
 प्रमुख  डाक्टरों

 को  क्या

 क्रिया  @  ?

 क्या  सरकार  aa  चिकित्सा  प्रणाली  को  परीक्षण  के  आधार  पर  क्षय  रोग  के

 सरकारो  अस्पतालों  एवं  कंन्सर  केन्द्रों  में  लागू  करना  और

 यदि  तो  इस  चिकित्सा  प्रणाली  का  प्रचार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये

 गये/करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  (att  जगदम्बी  प्रसाद  ate)  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 और  :  ऐसा  कोई  निण॑य  नहीं  लिया  गया  है  सरकार  ने  ara

 चिकित्सा  पद्धति  ale  होम्पोप॑ थो  को  अनुसंधान  दिल्‍ली  और  प्राकृतिक

 हैदराबाद  के  डा०  वेन्कट  राव  से  अनुरोध  किया है  कि  वे

 स्वमुत्त  चिकित्सा  प्रणाली  की  प्रभावकारिता  के  विषय  में  करे  ।

 सध्यम  समेकित  इस्पात  aaa  मे  ahve  यूनिटों  की  स्थापना

 2150.  श्री  पी०  कृ०  कोडियत  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रों  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  विचार  प्रत्येक  समेकित  इस्पात  संयंत्र में  मध्यम  सीमेन्ट  यूनिट

 करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  adarrat  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  मुण्डा  )
 :  (*)  और  :  घमन  भट्टी

 के  फालतु  घातुमल  तथा  रक्षित  खानों  से  निकलने  वाले  निम्न  ग्रेड  के  चूनापत्थर  का  इस्तेमाल  करने

 के  लिए  राउरकेला  तथा  बोकारों  प्रत्येक  में  लगभग  10  लाख  टन  क्षमता  के  सीमेंट

 के  रक्षित  कारखाने  लगाने  को  सम्भावनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस्पात  कारखानों  द्वारा

 caamtfaa  योजनाएं  बनाने  के  लिए  कारवाई  की  जा  रही  है
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 प्रधान  मंत्री  का  अमरीका  क  राष्ट्रपति  क  साथ  पत्र-व्यवहार

 2151.  थी  कंबर  लाल  गुप्त  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्रो
 ने

 अमरीका  के  काटर के  साथ  अनेक  पत्नों  का

 और आदान-प्रदान  किया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  दोनों  देशों  के  अध्यक्षों  के  बीच  हुय  पत्नों
 के
 आदान-प्रदान  से  दोंनो  देशों

 के  बीच  qr<eqrear  समझौता  हुआ  है  ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  :  हां  ।

 इन  पन्नों  के  माध्यम  से  दिवपक्षीय  और  अंतर्राष्ट्रिय  मसलों  पर  जो

 विनिमय  हुआ  उससे  आपसी  विश्वास  को  बढ़ानि  की  दिशा  में  और  एक  दुसरे  के  दुष्टिटकोण

 को  जादा  अच्छी  तरह  समझने  में  सहायता  मिली  है

 भिलाई  इस्पात  aga  क  श्रमिक  क्षत्र  म  सोमन्ट  संयंत्र  प्रारम्भ  करना

 2152.  श्री  पी०  राजगोपाल  तायड ६  :  क्या  इस्यात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र में  श्रमिकों  को  अदा  किये  जाने  वाले  बोनस  का  उपयोग

 करके  श्रमिक  क्षेत्र  में  एक  सोमेन्ट  संयंत्र  area  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  कब ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  :  और  (a):  भिलाई  में  श्रमिकों  को

 अदा  किये  जाने  बाल  बोनस  का  उपयोग  करके  एक  सोमेन्ट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे

 में  श्रमिकों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  हाल  में  इस्पात  और  खान  मंत्रो  के  सामने  प्रस्ताव  रखा

 था  ।  घमन  भट्टो  के  फालतू  धातुमल  तथा  रक्षित  खानों  से  निकलने  वाल  निम्न  के

 चूनापत्थर  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  सीमेन्ट  का  रक्षित  कारखाना  लगाने  को  संभावनाओं

 पर  भिलाई  इस्पात  कारखांना  विचार  कर  रहा  है  ।

 की  कपड़ा  मिलों  से  कम  चारी  राज्य  बीमा  के  अंशदान  का  Tat  वसूल  किया  जाना

 2153.  श्री  wo  राममूर्ति  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  तमिलनाडू  को  नेशनल  टेक्सटाइल  वकसे  यूनियन  ने  अलगप्पा  लक्ष्मी

 राजावलयम  तथा  जानकोराम  fara,  तमिलनाडू  के  प्रबन्धकों  से  लाखों  रुपये

 को  कमंचारों  राज्य  बोमा  के  अंशदान  की  राशि  वसुल  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  निदेशक  ध. करमें ०

 चारो  राज्य  बीमा  निगम  मद्रास  को  अनेक  बार  अभ्यावेदन  दिए

 क्या  कमंचारो  राज्य  बोमा  निगम  दवारा  अंशदान  को  राशि  कमंचारों  राज्य  बोसा

 निगम  के  उच्च  अधिकारियों  के  साथ  मालिकों  को  सांठगांठ  के  करण  aga  तहीं  at  गई

 और

 तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कायंवाहों  करने  का  विचार
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 श्रम  तया  सेसबीय  कार्य  TATA  में  राज्य  मंत्री  फ्लिडा८  रान  कपाल
 _  कमचारो  राज्य

 बीमा  निगम  निम्नलिखित  सूजना
 दो

 -  है  :

 (*)  जी  हां
 ८

 कुछ  रियो
 के  बारे  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  के  अंशदान  को  वसूलो

 न  करने  के  संबंध  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 (a)  सांठगांठ  को
 “  wat  कोई  शिकायत  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  .  at

 निगम  ने  मपतत्  अलगप्या  ser  मिल्स  रौजापलायम  को  बकाया  राशि  की

 वली  के
 लिए

 अभिवोजत  सद्त  का नूनी  कारवाई  करना  पहल  ही-आरंभ  कर  fears

 जहां  तक  tad  जानकी  राम  मिल्स  के  मामले  का  संबंध  इसकी  जांच  की  जा  रही

 अमरोका  में  भारतीय  राजदूत  का  पहला  पत्रकार  सम्मेलन

 2154.  शी  एस०  आर०  रेडडी ॥
 श्री  सो०  कठ  जाफर

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  केवल  कुछ  हो  विदेशी  पत्रकार  अमरोका  में
 हमारे

 राजदूत  श्री  पालकोबाला

 दूवारा  बुलायें  गयें  पहले  पत्रकार  सम्मेलन  में  उपस्थित  हुए  थे
 ;
 ह

 इस  कम  उपस्थिति  के  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  बेहतर  उपस्थित  सुनिश्चित  करने  के  लियें  कपा  कार्यवाही  किये  जाने

 का  बिचार  है
 ।

 विदेश  राज्य  Wal  ANT
 :  a  (a)  सच  है  कि  इस

 ब्लेठक  में  विदेशो  नश्ल  उपस्थिति  बहुत  कम  थो ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि

 यद्यपि
 ATH  x  मख्य  समात  एजेन्सियों  अन्य  निमन्त्रण

 at  भेज  दिए  गए  परत्दु  daze  (er ait  के  इस  बैठक  का  उद्देश्य  स्पष्ट  रूप  से

 नहीं
 बताया  गया  था  ।  इसकी

 वजह
 से  हो  सकता .  है  कि  '  समझ  लिया  wat  कि  यह

 बेठक  नमो  प्रकार  की  है  ओर  cat  frarcfand  के  लिए  कोई  विशेष  विषय  नहीं  होगा  ।

 (7)  वाशिगटन-स्थित  भारतीय  राजदूतावास  को  और  विशेष  रूप  से  उसके  सुचता  खण्ड

 को  यद  TAT  दे  दिया  गया है  कि  फते  संवाददाता  सम्मेलनों  आयोजब  करने  से  पुर्व

 पर्याप्त  तथारी  कर  लो  जानी  चाहिये  ।

 हॉम्योप  धिक  ateafirat

 2155.  थी  कवचरुनाल  हेमराज  जन  : क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मपत  एंड  जो  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के

 लयों  में  प्रयोग  हेतु  सरकार  औषधियों  का  मुख्य  सप्लायर  के
 विरुदूध

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  है

 यदि  तो  अब  तक  प्राप्त  हुई  शिकायतें  किस  बारे  में  है  ;

 क्या  घटिया  औषधिया  सप्लाई  करने  को  भो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और
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 सरकार  ने  इस  फम  के  विरूद्ध  उसे  इस  प्रकार  wer  देने  के  -  aa

 वाहो  को  है  और  क्या  इस
 फर्म  को  कालो  सूची  में दर्ज  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  और

 यदि  नहीं  ,  a  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  मंत्री  जगदम्बी  प्रसादਂ  (%  |

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  होम्पोपधिक  डिस्पेंसरियों  मे  इस्तेमाल  केलिए

 पथिक  रत्  इयों  में  भण्डा रो  एण्ड  सन्स  दवारा  सप्लाई  नहीं  जाती

 (@)  और  म  प्रश्न  हो  नहीं  yor  ||

 कमंच्यरो  राज्य  बीमा  निगम  क  औषधालयों  में  चिकित्सा  कम  चा  रियों  तथा  उपकरणों  की  कमों

 श्री  Ato  क०  चप्पन

 श्री  दीनन  WedTaTa ਂ

 क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को
 कपा  करेंगे

 किः

 क्या  राजधानों  में  कमंचारो  राज्य  निगम  के
 तथा  अस्पतालों

 में  चिकित्सा  कमं चा रियों चा  रियों
 वं  उचित

 चिकित्सा
 उपकरणों  कौ

 कमी

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि  कुछ  एसो  घटनाएं  हुई  जिनमें  कुछ  दुद्ारा

 कुछ  डाक्टरों  पर
 हमला

 किया  गया  क्योंकि  ऐसो  में  डाक्टर  रोगियों  को  ओर  प

 ध्यान  नहीं  दे  पाते  हैं ;

 क्या  मंत्रालय  को  कमंचारो  राज्य  .  बोमा  निगम के  अस्पतालों  औश्वधालयों

 के  डाक्टरों  से  कोई  ज्ञापन  मिला  &  जिसमें  उनको  शिकायतें  एवं  मांगे  बताई  गई  है  .;  और

 य  [,  तो  तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 प्रम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (To  राम  कृपाल  fag)  कमंचारी

 राज्य  बोमा  जो  कमचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधोन  चिकित्सा  सुर्विधाओं  की

 व्यवस्था  करता  ने  निम्नलिखित  सुचना  .  भेजी  ——s

 औषधालयों  और  अस्पतालों  के  लिए  कमंचारियों  की  स्वीकृत

 के  अनुसार  को  जातों  fi  यह  sar  गया  कि
 प्रत्यक

 वं  मंई  से  सितम्बर  की

 अवधि  के  दौरान  मरीजों  के  दवतिक  उपस्थिति  के  आंकड़ो में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  ।  इसको
 ध्यान  में  रखते

 हुए
 हाल  हो  में  कुछ  अतिरिक्त  पदों  को  स्वीकृति  दी  at  है  और  इन  gal

 को  शोघ  हो  भरने  के  लिए  कायवाही  को  जा  रही  जहां  तक  उपकरणों  की  व्यवस्था

 का  सम्बन्ध  किसी  प्रकार  को  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 औषधालयों/अस्पतालों  के  कमंचारियों  और  चिकित्सा  अधिकारियों  पर
 करने

 करने  की  कुछ  दुर्भाग्यपूर्ण  घटणाएं  हुई  है  प्रत्येक  मामले  वरिष्ठ  अधिंकारी  रथल  पर

 पहुंच  गए  और  दोनों  पैक्षों  को  शांत  कराया  और  शान्तिपूर्ण  समाधान  कर  दिए  गए  ।

 जी  हां  ।
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 Written  Answers  Agrahayana  10,  1899  (Saka):

 स्थिति  निम्ननुसार  है

 कम  मांग  की  गई  कार्यवाही  या  प्रस्तावित  कायं  वाही

 संख्या

 I.  चिकित्सा  तथा  परा  मेडिकल  कमंचा  के  आवश्यक  कायंवा ही  पहले  से  हो  की  जा  रही

 बारे  में  कमियों  को  दूर  किया  जाए  ।  है

 2  डाक्टरों/कमेंचा रियों  को  असुरक्षा  sraczy  को  उपयुक्त  सलाह  दी  गई  है  ।

 चिकित्ता  अधिकारियों के  लिए  प्रतिकर  छुट्टी  इसकी  पहल  से  ही  स्वोकृति  दी  गई  है  ।

 4  निगम  में  चिकित्सा  अधिका  रियों  का  अलग  इस पर  पहले  से  ही  विचार  किया जा  carat

 काडर  बनाना

 ः तदथ  नियुक्तियों  में  100  रुपये  का  कर्मचारी |
 इन  मांगो  पर  चिक्त्सि  अधिकारियों  के

 राज्य  बोमा  भत्ते  का  भुगतान  न  करना  ।

 >  प राम  से  विचार  किया  जा  रहा  है
 स्नातकोत्तर  भत्ते  का  भुगतान

 औषधालयों  के  अलग  अलग  कायं-घन्टे
 J

 मूत्र  के इलाज  के  बारे  मं  अन्य
 दे  शों

 की  टिप्पणियां

 2157.  श्रो  Ro  मालनना  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पती नज़ा  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मुत्र  जिसके  बारे  में  प्रधान  मंत्री  ने  जोर  दिया है
 के  बारे  में  अन्य

 देशों के  कुछ  टिप्पणियां  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रसंघ  सवन  में  भारत  की  गरोबी  दर्शाने  ata  चित्र

 2158.  state  लाल  बसु
 :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa:

 (%)  क्या  अमरीका  में  न्यूयाकं  स्थित  राष्ट्र  संघ  भवन  में  उम्दा  ढंग  से  चित्रित  बोर्ड  में

 हजारों  भारतीयों  को  भोजन  तथा  आश्रय  स्थल  के  लिये  भोख  मांगते  हुए  दिखाया
 गया

 तथा  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  यह  दिखाने  के  लिये  लगाया  गया  है  कि  हमारे  देश  के  लोग  कितने

 गरीब  है  और  हमारी  सरकार  गरीबी  आदि  की  समस्याओं  पर  कितनी  अकुशलता  से  काम

 कर  रही  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है

 ?

 विदेश  राज्य  मन्त्रों  AAV  कुण्ड  :  (*)  और  (a)  :  जौ  नहीं  ।  संयुक्त  राष्ट्र के
 परिसर  में

 बहुत  से  ऐसे  प्रदर्श  ‘Fee
 तथा  इस्तहा

 र
 लगे  हूँ  जिनमें  शरणार्थी  कल्याण  area  उत्पादन  आदि  के  wal  मे

 ब  फ  ए  ओਂ  और  शरणार्थो-उच्चायुक्त  कार्यालय  आदि  की  ग. तिविधियां  दर्शायी  गई  है  ।  इन

 इस्तहारों  में  एसे  चित्र  हैं  जिनमें
 शरणा

 को  कपड़ा  आदि  दिये  जाते

 दिखाया  गया  है  परंतु  इनमें  विशेषरूप  से  भारत  था  किसी  अन्य  देशका  उल्लेख  नहीं  किया

 गया
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 1  1977  लिखित  उत्तर

 Rehabilitation  of  Persons  Displaced  due  to  Setting  up  of  Bokaro  Steel  Plant

 2159.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  persons  who  were
 पशशाइसा

 as  a  result  of  setting  up  of
 Bokaro  Steel  Ltd.;

 (b)  the  steps  taken  by  Government  for  their  rehabilitation  and  the  number

 of  families  who  have  not  been  rehabilitated  so  far;  and

 (c)  whether  Government  have  given  preference  in  providing  means  of  live-

 lihood  to  the  displaced  families  of  Bokaro;  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  Biju  Patnaik)  :  (a)  37,191  persons,
 iuvolving  6170  families,  were  displaced  as  a  result  of  the  setting  up  of  Bokaro

 Steel  Ltd

 (b)  &  (c):  In  accordance  with  Government  policy,  the  following  steps,  inter
 alia  have  been  taken  for  the  rehabilitation  of  displaced  families

 (i)  The  Government  of  Bihar  has  provided  alternative  homestead  sites  in
 rehabilitation  of  displaced  persons;

 (ii)  The  amount  of  compensation  payable  (at  the  rate  agreed  to  earlier)  to

 persons  whose  lands  were  acquired  has  been  deposited  in  advance  by
 Bokaro  Steel  Limited  with  the  State  Government:

 Apart  from  compensation,  Bokaro  Steel  have  also  agreed  to  share  50%
 of  the  cost  of  rehabilitation  scheme  (estimated  cost  Rs.  42  lakhs)  pre-
 pared  by  the  Government  of  Bihar  for  the  resettlement  of  the  displac-
 ed  pefsons;

 (iv)  Having  regard  to  the  very  low  level  of  education  and  skill  in  the  dis-

 placed  families,  Bokaro  Steel  have  adopted  the  policy  of  reserving  most
 of  the  unskilled  jobs  for  displaced  persons  along  with  those  of  sche-
 duled  castes  and  scheduled  tribes

 1४)  Some  relaxation  of
 age

 and  medical  standards  (in  regard  to  height)  has
 also  been  permitted  in  the  recruitment  of  the  displaced  persons  belong-
 ing  to  ceftain  categories;

 (vi)  BSL.  have  been  a  representative  of  the  displaced  persons
 (Pramukh,  Chas  Block)  and  an  officer  of  the  Directorate  of  Project
 Lands  and  Rehabilitation  of  the  Government  of  Bihar,  in  the  selection

 Committee  for  class  IV  posts

 An  artisan  training  scheme  was  also  started  to  train
 displaced  persons

 in  various  trades  in  different  industrial  training  institutes  in  Bihar  ry tor

 one  or  two  The  trainees  are  guaranteed  employment  on  success-
 ful  completion  of  their  training;  and

 (viii)  Displaced  persons  are  given  preference  in  the  allotment  of  shops  and
 not  rehabilitated  is  ‘nil’

 As  intimated  by  the  Director  Project  Lands  and  Rehabilitation,  Govern-

 of  Bihar,  Dhanbad,  the  number  of  families  w  ho  have  heen ay  Maye,  UV  displaced  but

 not  rehabilitated  is
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 Written  Answers  December  1,  1977

 जाली  दवाइयां  बनान  अथवा  fax  करन  पर  शिरफ्तार  किये  गय

 2160.  श्री  डी०  जी०  गवई  :
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  में  ag  1977  के  दौरान  जाली  दवा  इयां  बनाने  अथवा  बेचने  के  लिये  अब  तक  कितने

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  और  वे  देश  के  किन  किन  भागों  से  शिरफ्ता र  किये  गये  ;

 (@)  जिन  व्यक्तियो  ने  लोगो  के  जोवन  के  साथ  खिलवाड़  किया  उनके  विरुद्ध  क्या  कठोर  काय -

 वाही  किये  जाने  का  विचार है  ;  और

 जालों  दवाइयों  के  उत्पादन  और  बिक्री  को  असम्भव  बनाने  के  लिये  क्या  अन्य  उपाय  किये

 जाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य और
 परिवार  कल्याण  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और

 सूचना  ग्कत्न  को
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।

 नकली  एवं  अपमिश्नित  औषधियों  क़  निर्माताओं  क्र  विरुद्ध  कार्यवाही

 2161.  श्री  मोहम्मद  हयात  अली  ::
 श्री  आर०  कोलनथाइव ल

 बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  फार्मास्यूटिकल्स  कम्पनियों  एवं  विदेशी  स्वामित्व  के  क्या

 हूं  जिनके  विरुद्ध  ara  1977  से  अब  तक  नकलों  अपमिश्रित  और  घटिया  औषधियां  बनाने  अथवा

 बेचने  के  लिये  कायंवाही  की  गई  ;

 प्रत्येक  फर्म  के  विरुद्ध  किस  प्रकार  की  कारंवाई  की  गई  और  क्या  दंड  लगाया  गया  ;

 क्या  सरकार  औषध  उद्योग  में  विदेशो  स्वामित्व  को  कम्पनियों  के  प्रभुत्व  को  समाप्त  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  विदेशी  स्वामित्व  को  औषध  कम्पनियों  के  प्रभुत्व  को  कम  करने  से  औष  faar

 पर  और  गुण  की  दृष्टि  से  )  होने  वाले  प्रभाव  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरका र  HT  क्या  उपाय

 करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  मं  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :

 और  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 और  :  इस  का  सम्बन्ध  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  से  है  और  इस  विषय  में  अलग  से

 एक  प्रश्न  उनके  नोम  संभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  को  जाएं  |

 फार्मसी  अधिनियम  और  फार्मसी  1976 का  संशोधन

 2162.  डा०  बापु  कालदात  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे fi

 क्या  1947  से  फार्मेसी  व्यवसाय  में  काम  करने  वाले  लोगों
 के  पंजीयन  के  लिये  फार्मसी

 1948  और  फार्मेसी
 )

 1976  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  और
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 10  1899  लिखित  उत्तर
 -

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 feng  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदमस्वी  प्रसाद  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यूनियन  कार्बाइड  ओर  अग्रवाल  मंटल  ava  जस्ता

 प्लटों  का  क्क्ल  उत्पादन

 2163.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंग

 fa

 पूनियन  कार्बाइड  और  अग्रवाल  मेटल  aaa  )
 ने

 जस्ता  प्लेटो  का  कुल  कितना  उत्पादन  किया  और  उद्योगों  एवं  ब्लाक  बनाने  के  लिय  प्रति  मास

 कितनी  मात्ना  में  जस्ता  चादरो/प्लेटों  की  आवश्यकता  होती  है

 क्या  उपरोक्त  दोनों  उद्योगो  ने  गत  कुछ  महीनों  से  अपना  उत्पादन  कम  कर  दिया  है

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  राज्य  मंत्री  श्री  कड़िया  qt vst) : :  (*)  मसस  यूनियन  कार्बाइड  इंडिया

 कलकता  और dad  अग्रवाल  मेटल  ्  प्रा०  रिवाड़ी

 द्वारा  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  और  चाल  वर्ष  में  जस्ता  प्लेटों  का  कुल  उत्पादन  नीचे  दिया गया  है

 यनियन  अग्रवाल  कुल

 कार्बाइड  मटले  बक्स

 इंडिया  fao  fao

 1973-74  450  34  484

 1974-75  273  126  399

 1975-76  426  50  476

 1976-77  थ  444  107  551

 1977-78  170 afvv  102  272

 1977  तक )
 ee

 गर-अनुसुचित  उद्योग  होने  के  कारण  उद्योगों  के  लिए  जस्ता  चादरों  और  प्लेटो  और  ब्लाक  बनाने

 के  वारे  में  मांग  अनमा न  उपलब्ध  नहीं  है  फिर  इन  दो  देशो  उत्पादकों  को  बिक्री  के  आधार  इस

 वस्तु  को  1976-77  में  मासिक  मांग  लगभग  45  टन  हो  सकती  है  ।

 और  मस्से  अग्रवाल  मेटल  aaa  प्रा०  fo  के  उत्पादन में  1977-78

 के  दौरान  पर्याप्त  वृद्धि हुई  है  ।
 लेकिन  यूनियन  कार्बाइड  इंडिया  लि०  के  उत्पादन  में

 1977-78  में  कमी  हुई है  ।  यूनियन
 कार्बाइड  इंडिया

 fao  के  उत्पादन  में  शिरावट्र

 का  प्रमुख़  कारण  बिजलो  कटौतो  और  मजदूर  समस्याएं  हैं  ।  लेकिन  अब  मजदूरों  के  साथ  समझौता

 हो  गया  है  और  रिपोर्ट  मिलो है  कि  सामान्य  उत्पादन शुरू  हो  गया  ।
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 Written  Answers  Agrahayana  10,  1899  (Saka)

 Cell  to  Solve  Problems  of  Industrial  Women  Workers

 2164.  Shri  Ishwar  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 and  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  consideting  any  proposal  to  identify  the  pro-
 blems  of  industrial  women  workers  and  to  find  a  solution  therefor;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  how  Government  propose  to  extend  faci-

 lities  to  these  women  workers  by  setting  up  a  cell  for  the  purpose?

 The  Minister  of  Parli  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma) :
 {a)  and  (b):  Problems  of  women  industrial  workers  have  been  recognised  and

 there  are  special  provisions  for  tegulating  working  conditions  of  women

 workers, in  several  labour  laws  like  the  Factories  Act,  1948,  the  Mines  Act,

 1952,  the  Plantations  Labour  Act,  1951  and  the  Beedi  &  Cigar  Workers  (Condi-
 tions  of  Employment)  Act,  1966.  Apart  from  this  the  Equal  Remuneration

 Act,  1976  which  has  been  extended  to  21  employments  including  manufactur-

 ing  industries  ensures  equal  pay  to  men  and  women  workers  for  the  same  work

 or  work  of  a  similar  nature.  The  Maternity  Benefits  Act,  1961  and:  the  Emp-

 loyees  State  Insufance  Act,  1948  also  provide  for  maternity  leave  and  benefits

 to  women  industrial  workers.  There  is  a  Women’s  Cell  existing  in  the  Labour

 Ministry  which  looks  after  matters  relating  to  all  women  workers  including

 women  industrial  workers  in  collaboration  with  other  organisations.

 विलिगडन  अस्पताल  की  vat  की  पदोन्नति

 2165.  2 ॥  आर०  एल०  कुरोल  क्या  स्वास्थ  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 विलिंगडन  अस्पताल  नई  दिल्‍लो  में  नवम्बर  1972  से  जितनी  स्टाफ  नर्सों  की

 के  पदो  पर  पदोन्नति  को  गई  ;

 1972  से  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  की  कुल  कितनों  स्टाफ  नसों

 को  पदोन्नति  की  गई  और  क्या  उनको  पदोन्नति  के  पदों  का  आ  रक्षित  कोटा  पूरा  हो  गया  है  अथवा  नहीं

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  और  अनुसुचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  लिए

 आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  सरफार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :  25

 कोई  क्योंकि  उस  समय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसुचित  जनजाति  की  स्टाफ  नसें

 उपलब्ध  नहीं  थों  ।  पदोन्नति  के  लिए  आरक्षित  कौटा  पुरा  नहीं  है  ।

 अनुसुचित  जाति  और  अनुसुचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  स्टाफ  नसों  के  पदो  को  faar-

 पित  किया  जाता  है  तथा  अंनुसुचित  जाति  और  अनुसुचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  एजेन्सियों  से  भी

 इन  पदों  के  लिए  प्रत्य.शियो  कें  नाम  भे  जने  के  लिए  qeTh  स्थापित  किया  जाता है  इसके

 6  AT TWAT  जाति  को  और  दो  अनुसूचित  जनजाति  को  स्टाफ  नर्सों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 वे  अभी  पदोन्नति  को  पात्रा  नहीं है  ।
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 1  1977  लिखित  उत्तर

 ना

 जी०  पी०  ato  शिमला  में  गन्दगी  होना

 2166.  Mt  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सम्पूर्ण  ब्लाक/ब्लाकों  के  लिये  संयुक्त  शौचालय  होने  के  कारण  और  प्रत्येक  क्वाटर

 में  गुसज़खाने  और  पानों  के  कनेक्शन  न  होने  के  कारण  जी०  पो
 ०

 शिमला  में  डाक  तथा  तार

 विभाग  के  चतुर्य  श्रगो  के  कमंचा  रियो
 के  क्वाटेंरों  में  गत्दगी  होने  को  सरकार  को  जानकारी  है

 यदि  तो  क्या  अलग  अलग  गुसलखाने  और  पानी  के  नलको  की  व्यवस्था

 करना  उचित  समझा  जाता है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  क्वाटंरों  में  सफाई  और  नागरिक  सुविधायें  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  पर  विचार  किया  है  या  किया  जा  रहा  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  ware  :  संयुक्त  शौचालय  ब्लाक  के  कारण  और

 प्रत्येक  कतर  टर  के  साथ  स्नानागार  व  पानी  का  अलग  अलग  कनेक्शन  त  होने  के  का
 रण

 कभी  कभी  गन्दगी

 पदा  हो  जातों  है  और  उसको  सफाई  के  लिये  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 एक  कमरे  वाले  क्वाटेंरो  के  लिये  अलग  अलग  स्नानागार  और  शौचालय  की  व्यवस्था

 करना  संभव  नहीं  है  ।  मानक  पद्धति  के  अनुसार  एक  कमरे  वाले  क्वाटे रों
 के  एक  ग्रूप  के  लिये

 जय  और  स्तानागार  के  ब्लाक  बनवाये  जाते  हैं  ।  शौचालय.व  स्नाना  यार  ब्लाक  की  उचित  सफाई

 के  लिये  हर  तरह  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैँ  ।

 मोजूदा  शौचालय  ब्लाकों  के  पुनर्निर्माण  का  मामला  विचाराधीन  है  |

 अमरीका  क
 राष्ट्रपति

 को  यात्रा  में  विलम्ब

 2167.  श्रीमती  qtadi  कृष्ण  :

 डा०  हेनरी  आस्टिन

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरोका  के  राष्ट्रपति  मिस्टर  कार्ट  र  को  भारत  को  यात्रा  स्थगित  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्अन्धो  ब्यौरा  कया  है  और  कारण  क्या  है  ?

 विदेश  राज्य  मंत्रों  समरेन्द्र  :  अमरोको  राष्ट्रपति  श्रो  काटर  की

 यात्रा  स्थागत  हो  गई  प ष्  उनका  कायंक्रम  इस  वष  27  से  29  नवम्बर  तक  भारत  कौ

 यात्रा  पर  आने  का  था  ।

 इप  महीने  के  शुरू  में  राष्ट्रपति  काटर  से  प्राप्त  एक  सन्देश  के  अनुसार  यह  यात्रा  इसलिए

 क  रतनो  पड़ी  क्योकि  उन्होंने  यह  महसुस  किया  कि  प्रशासन  के  ऊर्जा  कार्यक्रम  पर  कांग्रेस  में  विचार

 होते  के  सत्य  उनका  वांशिगटन  में  रहना  जरूरो  है  ।  इसो  सन्देश  में  राष्ट्रपति  काटर  ने  यहं  आशा

 भी  व्यक्त  को  है  कि  बाद  में  इस  यात्रा  के  लिए  कोई  परस्पर  सुविधाजनक  तारोख  तय  की  जा  सकती

 इत  प्रात्ना|  के  लिए  नई  तारोख  तथ  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  दोनों  सरका  रों  में  विचा  र-विमशं
 चल  रहा  है  ॥

 एस०  Yo  आई०  एल०  क  इस्पात  उत्पादों  का  लागत  मूल्य

 2168.  श्यो  डी०  डोण०  वेवाई  कपा  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 स्टील  अबा  रिटो  आफ  इंडिया  लिसिटेड  को  इस्पात  को  विभिन्न
 वस्तुओं  की  प्रति  टन  लागत

 बिक्री  मूल्य  कया है  ;
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 Written  Answers  December  1,  1977

 क्या  1975-76  और  1976-77  के  बीच  लागत
 और  मलय

 के  अन्तर में  वृद्धि हुई  है  या

 आर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बोजू  पटनायक )
 प्रत्येक  कारखाने  की

 भिन्न-भिन्न  होतो  है  ।  इस्पात  को  विभिन्न  वस्तुओ  को  प्रतिटन  लागत  बताना  कारखानों  के  वाणिज्यिक

 हित  में  न  होगा  ।  फिर  उनके  मल्यों  का  अनुलग्नक  में  दिया  गया  है  ।

 और
 1-7-1975  से  कोयले  के  मलय  में  वद्धि  होने  1975-76  में  रेल  भाड़े  में

 वद्धिहोने  आदि  विभिन्न  का  रणों  से  1975-76  और  1976-77  के  दौरान  उत्पादन-लांगत  और  विक्रय

 मूल्य  में  अन्तर  समय-समय  पर  घटता-बढ़ता  रहा  है  ।

 अन  लग्नक

 रुपय/प्रति  टन
 उत्पाद

 सख्या  निर्माणी
 विक्रय  मूल्य

 1094 fade

 969
 ब्लूम/स्लब

 और  गोल  5-7  मि०  Ato,  1514

 8-10  मि०  मी ०  e  1264

 1264 मानक  लम्बाई के  OS  और  गोल  मि०  मी ०  तक

 25  मि०  मो ०  से  ऊपर  1214

 60  मि०  मी०  से  ऊपर  1414

 चपटे  उत्पाद  1347

 934-1164 रेल  की  52  कि०  ग्राम

 45  कि०  ग्राम  1012-1124

 we  1014-1072

 जस्तो  सादी  Ae /  at  1964-2324

 1388 9  wa  बेलित  क्वायल

 10  1488-1884 ब  लित  प्लेट दरें

 11  ठंड  बेलित  क्वायल  1713-1909

 12  ठंडी  बलित  चादरें  1763-1959

 1344
 13  tHeT

 959
 14

 पर्श  2925-3900
 15  Tig

 16  धरे
 2838-3561

 17  स्लीपर
 359

 2252
 18  fea  प्लेट

 888
 19  क्रार्शिंग  संरचनात्मक  आदि
 ee
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 10  1899  लिखित  sae

 SS alata,  उत्तर  प्रदेश  में  स्वचा  लित  टेलीफोन  Bez

 2169.  श्रो  राम  नरेश  कुशवाहा  :  कया
 सं  गर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  HSQTATS  एक  व्यापार  केन्द्र  है  तथा  वहां  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  न  होने  के  कारण

 वहां  के  व्यापारियो  को  बड़ो  कठिनाई  हो  रही  है  ;  और

 यदि  तो  व्यापारियों  को  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कया  कायंवाही

 कर  रही  है  और  यदि  कोई  कायंवाहो  नहीं  की  जा  रही  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद
 :  फरुखाबाद  देश  के  ऐसे  बहुत  से  व्यापार

 केन्द्रों  और  जिला  मुख्यालयों  में  से  एक  जहां  मेनुअल  एक्सचेंज  काम  कर  रहे  विभिन्न  प्रकार

 को  अतिरिक्त  सुविधाओं  के  कारण  आमतौर  पर  इस  बात  को  बड़ी  मांग  है  कि  मेनुअल  एक्सचेंजो  के

 बदले  आ  टोमेटिक  एक्सचेंज  लगा  दिए  जाएं  ।  आटोमेटिक  उपस्कर  की  भारी  कमो  के  कारण

 देश  के  सभो  म॑  नुअल  एक्सचेंजों  को  आटोमेटिक  में  बदलना  संभव  नहीं  हो  सका  है  |

 सभो  जिला  मुख्यालयों  के  मंनुअल  एक्सचेंजों  को  आटोमेटिक  बनाने  के  विभिन्न  चरणों

 के  कार्यक्रम  के  अनुसार  मेसस  इंडियन  टेलीफोन  बंगलूर  के  1978-79  के  सप्लाई  कार्यक्रम

 में  एफ  900  लाइनों  के  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  लिए  उपस्कर  अलाट  किया  गया है  ।  आशा है  कि

 1980-81  तक  ag  आटोमेटिक  एक्सचेंज  चालू  हो  जाएगा  |

 दत  लाख  टन  कोकिंग  कोल  का  आयात

 2170.  श्री  to  बी०  अलगशन  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि ह

 क्या  यह  सच  है  कि  उनका  मंत्तालय  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देकर  10  लाख  टन  बढ़िया  ग्रेड

 के  कोकिंग  कोल  का  आयात  करने  का  विचार  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  मुख्य  कारण  हैं  ;  और

 किस  देश  से  आयात  किया  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  (sit  बीजू  :  और  :  भारतोय  कौककर

 कोयले  के  सोमित  भंडा
 रों  तथा  उसमें  अपेक्षाकृत  राख  की  अधिक  मात्ना  को  देखते  हुए  मिश्रण  के  लिए

 कम  राख  वाले  कोककर  कोयले  का  आयात  करने  के  तकनोकी  और  आधिक  पहलुओं  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।  कोककर  कोयले  का  आयात  करने  अथवा  आपर्ति  के  स्रोत  कें  बारे  में  अभी  कोई  निणे य

 नहीं  लिया  गया  है  ।

 अन्य  देशों  में  स्थित  राजनयिक  मिशनों  क  कार्य  में  सुधार  लाना

 2172.  श्री  सनोर॑जन  भक्त

 श्री  award  बॉरोल :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  क्या  सरकार  ने  अन्य  देशो
 में  स्थित  भारतोय  रीजनयिक  मिशनों  के  काय  को

 सुधारने  के  लिए  कुछ  उपाय  अपनाये  हैं

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  मिशनों में  कमं  चारियों  की  संख्या  कम  करने  और  उनके  काय  में  मितव्ययिता  लाने

 के  लिए  उनको  धन  के  आबंटन  में  कटौती  करने  के  लिए  भी  कोई  गय  वा  ही:की  गई  है  ?
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 faest  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र
 :  जी  हां  ।

 और  विदेशों  में  तैनात  किए  जाने  से  पहले  अधिका  रियों  को  प्रशिक्षण  को  एक  अवधि

 पूरी  करनो  होतो  है  जिसमें  शुरू  शुरू  में  उन्हें  जिलो  में  और  अन्य  संस्थाओं  में  भेजा  जाना  भी  शामिल

 है  जहां  कि  उन्हें  ग्रामोण  भारत  को  समस्याओं  से  और  अधिक  अवगत  किया  जाता  है  ।

 स्थित  मिशनों  के  काम  पर  मुख्यालय  में  निरन्तर  विचार  होता  रहता  है  ।  समूचित  भारत

 सरकार  पर  किफायतोसारो  के  जो  उपाय  लागू  किए  जाते  हैं  वे  विदेश  स्थित  राजदूता  वासों  द्वारा  भी

 अपनाये  जाते  हें  ।

 जल्दो-जल्दो  संभव  होता  है  विकेश  सेवा  निरोक्षालय  मिशनों  का  निरीक्षण  करता  है  तथा

 अधिक  किफायतसा रो  तथा  दक्षता  लाने  के  उद्देश्य  से  उनके  काम  की  समुचिती  करता  है  ।  इस  प्रकार

 के  निरोक्षण  से  लंदन  और  वाशिंगटन  के  ‘aagta  खंडो  में  अगला  और  वित्ताय  खच  दोनों  को  दू
 कहि  में

 काफी  बचत  हुई  है  ।

 fara  स्थित  प्रति  मिशन  के  हिसाब  से  कम  चारियों  को  औसत  संख्या  घटा  दी  गई  है  ।

 उच्च  स्तर  पर
 पदोन्नतियों

 में  योग्यता  पर  वज़न  दिया
 जाता  है

 इन  उपायों  से  विदेश  मंत्रालय  विदेशों  पर्‌  खर्च  में  बुद्धि  काफी  हृद  तक  रोक  सका  है  ।

 Change  in  Method  of  Extraction  of  Raw  Minerals  from  Mines

 2173.  Shri  Rameshwar  Patidar:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  change  the  present  method  of  extrac-

 tion  of  raw  minerals  ffom  the  mines;  an

 (b)  if  so,  the  outlines  of  the  new  method  likely  to  be  adopted  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia

 Munda):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Question  does  not  arise.

 International  Assistance  for  Population  Project  and  National  Family  Welfare

 2174.  Shri  Ramlal  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Welfare  be  pleased  to  state:

 (a)  the  nature  of  international  assistance  (country-wise)  being  received  by

 India  for  population  project  and  National  Family  Welfare;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  sources  of  foreign  financial  assistance  have

 been  blocked  as  a  result  of  slow  pace  of  family  welfare  (family  planning)  pro-

 gramme  and  if  not,  the  names  of  the  countries  from  which  financial  assistance

 was  received  or  is  to  be  received  during  the  financial  year  1977-78.

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi

 Prasad  Yaday)  :  (2)  The  International  assistance  is  being  received  both in
 cash

 and  kind.

 (b)  There  is  no  blockage  of  foreign  assistance.

 A  statement  showing  the  details  of
 international

 assista Ey  UV
 expected  ्

 be

 received  during  1977-78  is  attached.
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 ATEMENT

 Statement  showing  details  of  International  assistance  expected  for  Family  Welfare
 Programme  for  1977-78

 1977-78  (Rs.  in  Lakhs)

 Source  of  assistance  Details  Amount
 ane

 ASSISTANCE  IN  CASH

 (1)  Danish  International  Development  Buildingfor  National  Instt.  50.00
 Agency  (DIN  IDA)  of  F.  W.

 (2)  Norwegian  Agency  for  Develop-  Post  Partum  Prcgramme  450.00
 mént  (NORAD)

 270.00 (3)  United  Kingdom.  Provision  of  Operation  faci-
 lities  in  rural  and  semi-
 urban  areas.

 India  Population  Project.  615  .00 (4)  [iternational  Development  gency/
 Swedish  International  Develop-

 -ment  Agency  (IDA/SIDA).

 (5)  UNICEF  ANM  Training  Schools  in  13.00
 U,  P.  &  Bihar.

 (6)  United  Nations  Fund  for  Popula-  Family  Welfare  Programmes.  990.00
 tion  Activiies.

 —  a
 SUB-TOTAL  2388  .00

 ee ne

 ASSISTANCE  IN  KIND

 (1)  Swedish  International  Develop-  Nirodh  for  free  supply  310.00
 ment  Agency  (SIDA).

 Oral  Pills  किन  U.T  IUDS.,  24.60 (2)  United  Nations  Fund  for  Popula-
 tion  Activities.

 (3)  UNICEF.  Vaccines  for  Immunisation  13.00
 Programme.

 (4)  Federal  Republic  of  Germany.  Equipment  for  Mass  Mailing  23.16

 nit.  ee
 SUB-TOTAL  0.76

 me!
 GRAND  TOTAL  2758  .  76

 —  नि

 Revised  Pay  Scales  to  Inspectors  (Class  I)  of  Provident  Fund  Organisation

 2175.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  ‘the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  for  not  giving  the  proposed  revised  pay  scales  to  the  Inspec-
 tors  (Class  II)  of  the  Provident  Fund  Ofganisation  so  far;

 (b)  the  date  from  which  Government  propose  to  give  the  revised  pay
 scales  to  them;  and

 (c)  the  difficulty  in  removing  disparities  prevailing  between  the  Class  [  and
 Class  II  Inspectors  there  though  the  nature  of  their  work  and  duties  is  the  same?

 AT
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 "Ram

 Minister  of  State  in  the  Mibistry ‘of  दीं. ,ाए0 ए  &  Parliamen  Affairs
 f  Provident  Fund

 Thspectot र  म  fey प  LE  Sh
 les.

 ct वी
 0

 ६
 of  the  Third  Pay  ादह' प्रॉविततें: ('0णा।पं 55101. िकी midids  r  revision  of  the  pay  scales
 of  the  Provident  Fund  Inspectors  (0806-11)  have  been  made.  No  decision  has

 yet  been  .taken.

 शिशगह  का  कार्यकरण

 2176.  श्र  बी०  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्र  यह  बताने की  छपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकारी  क्रम  चारियों  atte  के  शिशुओं  के  लिए  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 के  अधीन  एक  शिशगह  डी०  आई०  जड०  मन्दिर  माग  नई  दिल्‍ली  में  चल  है  |

 क्या  वहां  कमें चारी  न  होने  तथा  द... 5८... प्यवक्षी  कमंचारियों  का  प्यवक्षेण

 जनक  न  होने  के  कारण  बच्चों  की  पूरी  तरह  देखभाल  नहीं  हो  रही  है

 क्या  स्वच्छता  भी  स्तर  के  अनुकूल  नहीं  है

 क्या  शिशुओं  तथा
 बच्चों  को

 पर्याप्त  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  Hag  जा
 रही

 और

 प्
 (  )  यदि  at,  तों  इस  मामले  में  कया  उपाय  किये  जाएंगे  ?

 स्वास्थ्य  ऑर  परिवार  कल्याण  मंत्री  aTeee|  प्रसाद
 हां

 (a) )  नई  दिल्‍ली  1976  को  भारत  सरकार

 से  डी०  आई०  जेड ़०  क्षेत्रवाला  उसके  स्टाफ  अपने  अधिकार में  ले  लिया था  ।

 tat  स्टाफ  और  सुप्रोग्य  पप  वे  क्षी  स्टाफ  द्वारा  बंच्चों  की  सम  चित  देखरेख  की  जा  रही

 सफाई  अपेक्षित
 स्तर

 की  है  ।

 पूरी  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी  गई  हु  ।

 (=)  यह  प्रश्न  नहीं  Boat
 ता

 कुष्ठ  काय  ऋम

 2177:  डा०  सुशीला  नैयर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग

 (#)  क्या  कुष्ठ  कायें
 ऋम

 सम्बन्धी  अन्वघण  उन्हीं  क्षत्रों
 में

 निश्चित  रूप  से  सुधार  दिखाता

 है  जहां  के  काय  रूप  से  tars  fav  गए  हू  और  कुष्ठ  निंयंत्रण  एककों  का

 सक्रिय
 रूप  से  उपयोग  किया  गया  है  ;

 यदि  हां  तो  देश  की  समूची  आबादी  लिए  कुष्ठ  face  कार्यक्रम  किस

 निश्चित  तारीख  तक  प्रभावी  हो  और

 इस  कायें  में  स्वयंसेवी  एजन्सियां  किस  सीमा  तक  सक्रिप  रही  हू
 ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  संत्री  जगदम्बी  प्रता  हां

 इन  क्षे  त्रों  में  रोग-व्यापकता  दर  तथा  कुल  रोगियों  एवं  संक्रामक  रोगियों  की  संख्या  में  धीरे-धीरे  कमी

 हुई  है
 ।
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 वि

 (a)  1982-83  mea  का  यं  के  कू  स्यानिकमारी  वाले

 क्षेत्रों  के  सभी  लोगों  को  लाने  का  है  |

 निपंत्रण  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  स्थानिकमारी  वाले

 क्ष्वों
 के  17

 करीड़  20  लाख  लोगों  में  से  81.  40  ata  लोगों  को  तो  स्वेच्छिक  संगदनों  ने  1976  तक

 किया  था  ।
 ड्सी  प्रकार  उपचाराधीन  15.  रोगियों

 में  से  2.  35.0  लाख  रोगियों  का
 इलाज

 tafser  संगठन  कर  रहे हू  ।  उन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  से  9  केन्द्रों  को  स्वेच्छिक  संगठन  चला  रहे  हैँ  ।

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  fray  कार्यक्रम  के  लगभग  30,000  पलंगों  में  से  20,000  से  भी  अधिक  TAT  की

 व्यवस्था  स्व  BOR  संगठन  कर  रहे  हे

 Schemes  for  Welfare  of  Labour  in  Labour  Colonies

 2178.  Shri  Subhash  Ahuja:
 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  2

 Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be  'pleased  to  state :

 (8)  whether  Government.  have  issued  directions  to  the  State  Governments

 regarding  expeditious  implementations  on  priority  ‘basis  of  schemes  of
 Setting up  of  dispensaries,  community  ¢entres,  schools,  etc.,  in  labour  colonies  for  the

 welfare  of  labour;  and

 b)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary.  ‘Affairs

 (Shri  Larang  Sai);  (a)  and  (b):  According  to  the  information  made  available

 by  the  Ministry  of  Works  &  Housing,  while.  no  specific  directions.  have  been
 issued  by  them  to  the  State  Governments  in  this  regard,  the  Integrated  Subsi-
 dised  Housing  Scheme  for  industrial  workers  and  economically  weaker.  sections
 of  the

 community,
 introduced  by  the  Ministry  of  Works  &  Housing  in  1952,  and

 which  at  present  is  being  implemented  by  the  State  Governments  /Union:  Terri-

 tory  Administrations,  inter  alia  provides  that  once  a
 project  is

 sanctioned
 under

 the  ‘above  scheme,  there  should’  be  no  undue
 delay;

 i
 in

 conipleting  it  ती  all  res-

 including  the  provision  of  essential  services  and  community  facilities  such
 as  schools,  dispensaries,  welfare,  centres,  shops,  Pest  Offices,  etc,  so  that  the
 houses,  when  completed,  are  occupied  by  the  beneficiaries  with  the  least:  pOs*

 sible  delay.  .  So  far  as  housing  colonies/townships  for’  workers in  Coal,  Mica,
 Iron  Ore,  Limestone  and  Dolomite,  etc.  mines  are  concerned,  the  question

 of

 issuing  any  directions  in  this  regard  to  the  State  Govts.  does  not  arise;  the

 Housing  Schemes  under  the  respective  Welfare  ‘Funds
 covering

 the:  mining  sec-

 tor  generally.  stipulate  the  provision
 of  such  essential  services  and  community

 facilities.

 THAT  यामीण  टेलीफोन  zt  का  बंद  होना

 2179.  श्री  रामचन्द्र  मलिक  थै  कण  संचार  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 उड़ीसा  ने  कितने  ग्रामीण  टेलीफोन  केन्द्र  बंद

 करने  का  आदेश  fear  था  और  उन  के  क्या  नाम  ह  ;

 क्या  इन  केन्द्रों  को  बंद  करने  के  लिए  सरकार  की  अनुमति  orca  कर  ली  गई  थी  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  काय  वाही  की  गई  है  अथवा  अब  करने  का  विचार है
 ?
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 a

 संचार  राज्य  मंत्री  reef  प्रसाद
 :  उड़ीसा  दूरसंचार  भुवनेश्वर

 के  जनरल  मनेजर  ने  नीचे  लिखे  बंद  करने  के  आदेश  दिए  थे  ॥

 लोइसिधा  कुमा  रमुंडा
 और

 के  25-25  लाइनों  के  तीन  छोट  आटोमेटिक  waa F ज
 तथा  भुवन  का

 50  लाइनों  का  छोटा  आटोमेटिक  १० एक्सच ज  बंद  कर  दिया  गया  है  और  1976  से  उन्ह  लम्बीਂ  दूरी  के

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  में  बदल  दिया  गया  है  ।

 इस  बात  की  छान-बीन  की  जा  रही
 है

 कि  क्या  इनमें  से  eT  क  मामले  में  सक्षम  प्राधिकारी

 की  मंजूरी  ले  ली  गयी  थी  या  नहीं  ।  टेलीफोनों  की  मांग  कम  होने  के  कारण  यह  आवश्यक

 हो  गया  था  कि  इन  एक्सचेंजों  को  बंद  कर  दिया  जाय  ।  इन  चारों  स्थानों  में  ते  bs Ke? a क  स्थान  पर  केवल

 दोही  ऐसे  उपभोक्ता  रह  गए  थ  जिनसे  विभाग  को  कुछ  आमदनी  होती  थी  ।  इन  उपभोक्ता भों  के  लिए

 लम्बी  दूरी  के  ard  जनिक  टेलीफोन  घरों
 से

 एक्सटशन  कनेक्शन  देदिए  गए  इस  प्रकार  संचार

 are  बंद  नहीं  की
 गई  हूँ

 ।

 जैसे  ही  इन  स्थानों  में  टे  लीफोनों  की  मांग  बढ़  जाएगी  और  टलीफोन  एक्सच ज  खोलना

 आधिक  दष्टि  से  लाभकर  ये  vara  ज  फिर  खोल  दिए  जाएंगे  ।

 कनाडा  को  एक  द्वारा  भारत  म  व  STATAਂ  आर भ  किया  जाना

 2180.  श्री  एस०  जी०  मुरुगद्यन
 :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 gat  करेंगे कि

 क्यो  सरकारी  सहायता  प्राप्त  कनाडा  की  एक  सोसायटी  साइटਂ  ने  भारत  में

 रेशन  बेअरफूट  ~ 3) steed  प  frararat  आरंभ  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;  और

 पाद  तो  उसका  ब्यौरा  कण  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  और  =

 विदेश  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  स्थापित  की  गई  are  केयर  ओवरसीजਂ  नामक  एक

 सोसाइटी  का  हिमाचल  प्रदेश  के  गांवों  में  स्यपास्थ्य  देखरेख  कार्यक्रम  आरंभ  करने  का  विचार  है  ।  यह

 संस्था  हिमाचल  प्रदेश  में  स  कुल्लू  में  एक  फोरताइट  सेंटर  खोलेगी  ।  इस  केन्द्र  को  ग्राम  fasta

 और  रोगों  तथा  अंधेपन  की  रोकथाम  के  लिए  धर्माध  सोसाइटी  के  रूप  में  पंजीकृत  Fear  जाएगा

 यह  केन्द्र  16  महीनों  से  भी  अधिक  अवधि  के  लिए  एक  मागं  दर्शी  परियोजना  चलाएगा  ।  यह

 के  न्र  सरकारी  अस्पताल  और  स्थित
 faara  अंधता  सोसाइटी  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करेगा  ।

 यह  के  w™ af  aaa  स्थित  हिमाचल  प्रदेश  मेडिकल  कालेज  के  सामाजिक
 और

 निरोधक  आयुरविज्ञान  विभाग

 के  क्लेत्रीय  कार्यकर्ताओं  की  सेवाएं  प्राप्त  करेगा  ।  यह  her  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  के  स्वेच्छिक

 कार्य के  ताओं  की  सेवाएं  भी  प्राप्त  करेगा  ।  यह  केन्द्र  डाक्टरों  और  प्रेक्टिस  कर  रहे

 त्सकों  से  स्वे  च्छा  से  कायें  करने  के  लिए  अनुरोध  करेगा  ।  क्षेत्रीय  कार्येकर्ता  कुल्ल ूसे
 10  मील  के

 अन्दर के  क्षेत्र  में  फैले  हुए  50--150  गांवों
 में

 रहने  वाली  10,000  लोगों
 के

 स्वास्थ्य  का  सर्वेक्षण

 करेंगे  ।  डाक्टर  की  विचारधारा  का  सूत्रपात  fart  जाएगा  ।  एक  सौ  की  जनसंख्या  में

 से  एक  ग्रामीण  डाक्टर  को  तीन  से  चा
 र  महीने  का  बुनियादी  स्वास्थ्ण

 देखरेख  में  प्रशिक्षण  दिया  जाएगा  ।

 ्
 यह  श्री  Tay  कुछ  समय  तक  कुलज  स्थित

 ex  में  और  कुछ  अवधि  तक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  STHty
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 लिखित  उत्तर

 के  अपने  ही  गांव
 दिया  जायेगा  ।  प्रशिक्षण  अवधि  के  दौरान  उसे  100/-  रुपये  छात्रवत्ति  के  रूप  में  दिए

 जाएंगे  ।  उसके  पश्चात्‌  सेवा  अवधि  के  दौरान  उसे  50/-  रुपये  प्रतिमास  की  दर  से  ९टाइपेंड  दिया

 जाएगा  ।  ये  सेवाएं  अंशकालिक  ही  होंगी  और  डाक्टरों  को  प्रति  दिन  केवल  दो  घंटों  के  लिए  हू  कार्य

 करना  होगा

 Provision  of  P.C.O.  in  Post  Offices  and  Sub  Post  Offices  of  Shahjehanpur
 District,  U.P.

 +2181.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Communications

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Post  Offices  in  Shahjehanpur  District  of  Uttar  Pradesh
 which  have  been  provided  with  Public  Call  Offices;  and

 (b)  the  number  of  sub-post  offices  in  the  District  which  are  likely  to  be

 provided  with  P.C.Os.  during  the  current  financial  year?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhd

 Sai):  (a)  Eleven  Post  Offices  in  Shahjehanpur  District  have  been  provided
 with  Long  Distance  Public  Call  Offices  and  20  Post  Offices  with  local  P.C.Os.

 (b)  It  is  proposed  to  provide  Long  Distance  P.C.Os.  at  5  Post  Offices  in

 Shahjehanpur  District  during  the  current  financial  year

 Suppressing  of  Human  Rights

 72182.  Shri  0.  P.  Tyagi:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  human  rights  are  being  suppressed
 in  several  developed  and  developing  countries  of  the  world;

 (b)  if  so,  the  efforts  so  far  made  ar  proposed  to  be  made  by  Government
 with  a  view  to  establish  and  protect  human  rights  in  said  countries;  and

 (c)  in  the  opinion  of  Government,  what  concrete  and  effective  steps  should
 be  taken  by  United  Nations

 Organisation

 to  resolve  this  problem?

 The  Minister  of  State  in  the  of  External  Affairs  (Shri  Sama-
 rendra  Kundu) :  (a),  (b)  &  (c):  At  the  United  Nations  and  other  international

 forums,  India  has  expressed  concern  at  the  inadequate  implementation  of  the

 many  objectives  of  the  universal  declaration  of  human  rights  adopted  by  the
 United  Nations  in  1948  and  has  stressed  the  need  for  strengthening  national
 mechanisms  to  protect  and  promote  the  enjoyment  of  fundamental

 freedoms
 and  human  rights.

 The  UN  has  been  concerned  with  violations  of  human  rights  in  different

 parts  of  world.  Following  the  adoption  of  universal  declaration  of  human

 rights  the  UN  has  adopted  international  covenants  on  civil  and  political  rights
 as  well  as  economic  social  and  cultural  rights;  an  international  convention  on
 the  elimination  of  all  forms  of  racial  discrimination;  and  an  international  con-
 vention  on  the  suppression  and  punishment  of  crime  of  Apartheid  In  1973

 the  UN  launched  a  decade  for  action  against  racism  and  racial]  discrimination

 At  the  current  32  GA  session  of  UN.  India  piloted  a  resolution  aimed  at

 promoting  the  implementation  of  declaration  on  the  protection  of  all  persons
 from  being  subjécted  to.  torture  and  other  cruel  and  inhuman  and  degrading
 treatment  or  punishment.  India  has  also  co-sponsored  a  resolution  requesting
 ‘the  Commission  on  Human

 Rights
 to  draw  up  a  draft  convention  on  these  as-

 pects.
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 राज्य  श्रम  अप  क्तों  और  औद्योगिक  eaTatfarecat  स  कन्द्रीय  सरकार

 के  अधिकारियों  का  सम्मेलन

 2183.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  कया  aaaia  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यो  उन्होंने  6  1977  को  राज्य  श्रम  aaa  और  भौद्योगिक  न्याय  धिक  रणों

 में  केन्द्रिय  सरकार  के  अधिकारियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  था  ;  इनमें  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा

 हुई  तथा  क्या  निर्णय  किए  गए  ?

 संसदीय काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  हीं

 यह  सम्मेलन  समझोता  ,  विवाचन  और  core  fantoq  निवारण  प्रक्रिया  तथा

 aren  स्थायी  आदेशों  संबंधी  मामलों  पर  राज्य  श्रम  विभागों  और  केन्द्रीय  भौद्योगिक  संबंध  तंत्र  के

 अधिका  रियों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  अधिकरणों  एवं  श्रम  न्यायालयों  के  पीठासन

 रियों  के  साथ  सानात्य  विचार-बिनियम  करने  के  लिये  बुलाया  गया  था  ।  व्यापक  भौधोगिक  संबंध

 कानून  के  लिये  प्रस्ताव  त॑  यार  करते  समय  सं  मेलन  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा
 |

 उड़ीसा  म  कसर  चेस्ट  संस्थान  की  स्थापना  तथा  विशिष्ट  चिकित्सीय  सुविधाओं  का

 विस्तार

 2184.  श्री  सरत  कार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 ि

 क्या  उन्हें  उड़ीसा  की  यात्रा  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार  तथा  अन्य  व्यक्तियों  से  एक  केसर

 चेस्ट  संस्थान  की  स्थापना  तथा  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  में  चिकित्सा  शिक्षा  के  महत्वपूर्ण  विषयों

 षज्ञता  के  लिए  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  थे  ;  और

 यदि  हां,तो  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  fare  भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  ४  हां  ।

 का  विषय  राज्य  सूची  में  होने  के  इन  स्कीमों  के  लिए  आवश्यक  धन

 का  काम  राज्य  सरकार  का  है  ।  फिर  केन्द्रपोषित  और  पूर्ण  तथा  केन्द्रीय  योजनाओं  के  लिए

 भारत  सरकार  अपने  पास  उपलब्ध  धन  की  सीना  के  भीतर  ही  राज्य  सरकार  को  सहायता  देती  है  ।

 राज्य  सरकार  को  खुली  छूट  है  कि  वहू  जब  चाहे
 अपनी  महत्वपूर्ण  स्वास्थ्य  योजनाओं  को  चलाने  के

 लिए  अपेक्षित  किसी  भी  विशेष  सहायता  के  लिए  उस  के  विषय
 में  पूरा  औचित्य  देते  हुए

 योजना  आयोग  से  अनुरोध  कर  सकती  है  |

 इस्पात  की  मांग

 2185.  श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि  हि

 मांग  की
 तुलना

 में  इस्पात  की  सप्लाई  की  वर्त  मान  स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  मांग  का  अनुमान  लगाने  की  एक  युक्तियुक्त  प्रणाली  निकाली  है  ताकि

 तदनुसार  इस्पात  के  उत्पादन  को  नियमित  किया  जाए  ;  और
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 यदि  तो  आगामी  पांच  वर्षों  के  दौरान  अनुमानित  मांग  कया  है  तथा  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  क्या  कार्यक्रम  बनाण  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कड़िया
 :  (s)  देश  में  इस्पात  की

 मांग  afaairad:  देशीण  उत्पादन  से  ही  पूरी  की  जाती  है  ।  थोड़ी  मात्रा  जब  देशीय  उपलब्धि  पर्याप्त

 नहीं  sae  पूर्ति  आयात  द्वारा  की  जाती  है  ।

 (a)  हां  ।  स्टील  आफ  इंडिया  लि  योजना  आयोग  तथा  अन्य  सर

 कारी  संगठनों  जिनका  योजना त  यार  करने  से  सम्बन्ध  सतत  TH  रखती  है  तथा  इस्पात  की

 मांग  का  अनुमान लगाती  है  ।

 (7)  इस  समय  यो  जना  आयोग  अगले  5  वर्षों  के  लिए  योजना  तैयार  कर  रहा  है  और  इस  प्रक्रिया

 में  इस्पात  की  भावी  मांगਂ  का  भो  अनुमान  लगाया  जा  रहा है
 ।  फिर  अगले  पांच  वर्षों  के  दौरान

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  पहले  से  अनुमोदित  किये  गये  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं

 (1)  भिलाई का  25  लाख  टन  चरण से  40  लाख टन  चरण  तक  विस्तार करना  ;  तथा

 (2)  बोकारो का  17  लाख  टन  चरण  से  40  लाख  टन  चरण  तक  विस्तार  करना
 ।

 भारतीय  पुननिर्माण  निगम  हारा  सहायताप्राप्त
 ऑद्योगिक  एककों  द्वारा  बोनस  को

 अदायगी

 2186.  श्रो  दीनेत  Azza  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  eu  करेंगे

 कय  भारतोय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  द्वारा  सहायता  प्राप्त  areata  एककों  के

 कमंचारियों  को  बोनस  नहीं  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिंग  है  ?

 संपदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (att  रवीन्द्र  :  और  (@)  :
 सूचना  एकत्न  की  जा

 रही  हे

 Opening  of  Regional  Passport  Office  in  Bhopal

 12187.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya;  Will  the  Minister  of  External  Affairs
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  there  is  a  demand  to  open  a  Regional  Passport  Office  in

 Bhopal  (Madhya  Pradesh)  with  a  view  to  provide  facilities  and  eliminate  un-

 necessary  delays  in  the  issue  of  passport;  and

 (b)  if  so  the  action  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Mimistry  of  External  Affairs  (Shri  Sama~
 rendra  Kundu):  (a)  The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the
 Central

 Government
 to  open  a  Passport  Office  in  Bhopal.

 (b)  In  terms  of  the  criterion  evolved  by  Government  for  the  opening  of

 a  passport  Office  in  a  State  at  least  30000  applications  for  passports  must  be

 received  from  that  State  in  a  year.  The  number  of  applications  for  passports
 téceived  from  Madhya  Pradesh  for  the  period 1  January.  1977  to  15  Novembex

 1977,  was  9,436.
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 "Giving  of  Grants  to  States  for  Construction  of  Hospitals  by  Foreign  Countries

 2188.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased  to  state;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Denmark  and  other  countries  have  expressed
 their  desire  to  give  grants  or  assistance  for  the  construction  of  some  hospitals
 in  all  the  States  of  the  country  and  also  to  supply  all  the  necessary  equipment
 and  other  articles  etc.  for  these  hospitals  free  of  cost  or  at  concessional  rates:
 an

 (b)  if  so,  the  detailed  information  in  regard  to  terms  and  conditions  of
 such  grants  or  assistance  laid  down  by  them?

 bi The  Minister  of  Siate  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  J

 Prasad  Yadav):  (a)  &  (0)  :  Yes.  Some  countries  including  Denmark  are
 interested  in  assisting  in  strengthening  hospitals  and  Primary  Health  Centres

 for  improving  infrastructure  for  health  and  family  welfare  services  in  the

 country.  Details  are  as  follows

 (i)  U.K.  :  This  country  has  a  reed  to  provide  between  Ist  April  1976  and

 30th  June  1979  a  grant  of  £  3  thillion  for  strengthening  facilities  in  1000

 Primary  Health  Centres  and  325  Sub-divisional/Taluka  hospitals  in  the

 country.

 (ii)  Denmark  :  The  Danish  Goverhment  has  offered.  an  assistance  of  Rs..

 10-12  crores.  A  proposal  for  a  project  designed  to  cover  10  selected

 districts  in  five  States,  inter-alia  to  add  an  operation  theatre  and  a  6-

 bedded  ward  to  Taluka/Sub-divisional  hospitals,  renovate  and  provide
 additional  equipment  at  Primary  Health  Centres  and  to  provide  addi-

 tional  stib-centres  so  that  each  sub-centre  may  be  able  to  cover  a  popu-
 lation  of  5000,  is  still  under  consideration.

 Norway:  This  country  is  providing  assistance  worth  Rs.  8.8  crores  for

 a  period  of  4  years  from  1974-75  to  1977-78  for  the  Post-Partum  Pro-

 gramme  under  the  family  welfare  scheme.  This  programme  includes

 construction  of  one  operation  theatre  and  one  10-bedded  ward  and  pro-

 vision  of  equipment  and  staff  for  524  hospitals.  These  hospitals  in-

 clude  all  district  hospitals,  hospitals  attached  to  Medical  Colleges  and

 those  lafge  maternity  hospitals  which  have  3000  or  more  delivery  or

 abortion  cases  per  year.

 (iv)  Sweden:  This  country  agreed  to  provide  $  10.6  million  through  the

 World  Bank  for  the  India  Population  Project  being  opefated  in  11  dis-

 tricts  of  the  two  States  viz.  Uttar  Pradesh  and  Karnataka.  The  Pro-

 ject  inter  -dlia  includes  construction  of  sterilisation  annexes  in  the  Dis-

 trict  and  Taluka  hospitals  and  Primary  Health  Centres  and  buildings

 for  Sub-centres.  The  Project  commenced  in  1973  and  is  nearing  con

 pletion.

 नेताजी की की  गतिविधियों के  वारे  में  विवेशों  से  कागजात  एकत्र  करना

 2189-  श्री  समर  गुहा  :  कया
 विदेश  मंत्री  ag  बताने  की  झपा  करेंगे

 कि  :

 )  कया  बे  जेट  पर  चल  रहे  था
 द-बिवाएदं  er  उतर  देते  हुए  सदन  को  ATRaTa |  दिया

 क
 |  ह

 भ  Fafafeat  से  araterat  जातों  आदि क  देशों  में  नेता जो  सुभाष  चन्द्र  बोस
 को  ग

 Pid  करने  तथा  सुरक्षित  रखने  के  लिए  विभाग  सभी  आवश्यक  उपाय  करेगा  ;

 as
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 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  कदभ  उठाए  गए  हैँ  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बत  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  ब  सिंगा

 AAAS,  पश्चिमी  पूर्वी
 रूस  तथा  चीन  की  सरकारों  को  लिखा  है  कि  कश  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  गतिविधियों

 से  सम्बन्धित  कोई  कागज़ात  उनके  अभिलेखाग।रों  अथवा  aoa  उपलब्ध  है  ;  और

 दि  तो  कया  सरकार  इस  उद्देश्य  से  इन  सरकारों  को  लिखेगी ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  (af)  समरेन्द्र  Hes):  जी  et

 (a)  और  :  मंत्रालय  से

 प्रश्चिमी  पर्वों  पाकिस्तान  और

 गाक्स्तिनि  में  भारत ेथ  मिशनों  को  इन  देशों  में  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बीस  की  गतिविधियों  के  संबंध

 में  उपलब्ध  कागजात  तथा  अनप  सामग्री  एकत्र  क्नरते  के  लिए  लिखा  है  ।  कुछ  सरकारी

 जिनसे  सहा  यता  मांगी  गयी  उत्तरों  को  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न हो  नहीं  उठता  ।

 प्राकृतिक  चिकित्सक  सम्मेलन  की  सिफारिश

 2190.  श्रो  शिवाजी  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याण  मंत्री  az  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 (a)  चौदहवें  अखिल  भारतीय  प्राकृतिक  खिकित्सक  सम्मेलन  की  सिफारिशें  क्या  ह  ;  और

 उनके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  {tiara  प्रसाद  area)  एक  घिवरण

 संलग्न  है  ।

 इन  सिफारिशों  की  ज़ांच  की  जा  रही  है
 ।

 क  प्रस्ताव

 1.  सम्मेलन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंबालय  दवारा  एक  राष्ट्रीय

 प्राकृतिक  चिकित्सा  संस्थाव  स्थापित  करने  का  निश्चय  किण  गया  हम  आशा  करते  है  कि  यह

 संस्थान  शीघ्र  ही  अपना  कांयं शुरू  करेगा  ताकि  प्राकृतिक  चिकित्सा  संबंधी  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण

 की  दिशा  में  व्यवस्थित  योजनाएं  बनाई  जा

 सम्मेलन  यह  भी  आशा  करता  है  कि  भारत  सरकार  प्राकृतिक  चिकित्सा
 पद्धति

 को  विधिवड्‌

 मान्ण्ता  प्रदान  कर  इस  कार्यक्रम  को  गतिशील  बनाएगी  ।

 2.  अखिल  भारतीय  प्राजतिक  चिकित्सा
 मध्य  प्रदेश

 और

 बिदार  राज्य  सरकारों को  Teaqrg  देता  है  कि  उन्होंने  अपने  क्षेत्रों में  प्राकृतिक  चिकित्सा  को  मान्यता

 प्रदान  की  है  ।  जिन  राज्यों में  अभी  तक  यह  मान्ण्ता  प्राप्त  तहीं हुई  उन  राज्य  सरकारों  Bag

 सम्मेलन  अनुरोध  करता  है  कि  निसर्योपचार को  शीघ्र  ही  इस  प्रकार  की  मान्यता  samy  करें

 ताकि  इस  पदुूर्घात  का  लाभ  व्यापक  ढंग  A  जा  सके  |

 49



 Wa —

 amt

 ber  I,  1977

 वि ा  ——  |

 3.  प्राकृतिक  चिकित्सा  पद्धति  को  अधिक  व्यापक  बनान े्  ug  नितान्त २ ्य

 कि  इसका  सामान्य  ज्ञान  देश  की  सभी  शिक्षण  संस्थाओं  के  पाठ्यक्रमों  में  दाखिल
 किय

 4.
 यह  सम्मेलन  भारत  सरकार  घोषित  मद्य  निषघ  के  12  सूत्री  न्यूनतम  ais  र

 का  स्वागतਂ  करता है  और  आशा  करता  है
 कि

 भारत  में  शराब  बन्दी
 की,दिशा

 में  यह  पहल

 कदम  भाना  जाएगा  |  सम्मेलन  का  आग्रह है  कि  अगले कुछ  वर्षों  में  सार  देश  को  शराब  मुक्त
 किट  ं

 जाए  ताकि  प्राकृतिक  जीवन  की  fear  में  जनता  को  अग्रसर  feor  जा  सके  ।

 सम्मेलन  यह  भी  जरूरी  समझता  है  कि  देश  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  नियंत्रित  करने  के  लिए

 परिवार  नियोजन  के  महत्व  पर  जोर  दिया  जाय  ।  फिन्त  यह  उद्देश्य  स्थाई  ढंग  से  तभी  सफल
 हो

 सकेगा  जब  आम  जनता  में  आत्मसंयम  और  वसन  a  faa  HT  वातावरण  बनाया  जाय  |  इस
 दृष्टि

 से

 नशीले  और  हानिकारक  द्र्व्पों  का  उत्पादन  तथा  कामोत्ते जक
 फिल्मों  के  निर्माण  को  रोकने  की  अ

 विशेष
 ध्यान

 देना
 जरूरी

 है
 ।

 सम्मेलन  उम्मीद  रखतां  है
 कि  इन

 दिशाओं
 में  भी

 केन्द्रीय
 व
 राज्य

 सरकारें
 निश्चित  कदम  उठायेंगी

 थ

 थ फलों  क  bead Qala  क  लिय  कारबाइड  क  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 2191.  डा०  AeA  मनोहर  जोशी
 @

 श्री  बालासाहिब  fad  पाटिल «

 ह  क्या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  फलों  को  पकाने  के  लिए  कारबाइड  HT  a  2 |  के

 a  निकारक है  और  कारबाइड  का  प्रयोग  फलों  के  पकाने  के  लिए  किया  जाता  a
 और

 afe  तो  कण  इस  उद्देश्य  के  लिए  कारबाइड  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने हे
 tg

 सरन

 कार  ने  कोई  कदम  उठाए  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  aTaa)
 :  )  जी

 (=)  फलों  को  पकाने  के  लिए  कारबाइड  ग  स  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  क KA  लिए  क  वाही

 पहले  हो  शुरू  कर  दी  गई  इस  सम्बन्ध में  एक  गजट  अधिसूचना के  शीघ्र ही  जारी
 कर दिय  जाले | ay  सम्भावना  है  ।

 राजधानी  मं  क्षय  रोग  अस्पतालों  क  रोगी

 2192.  श्यो  सो०  के०  जाफरशरोफ  :  कण  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्प्राण  मंत्री  ag  बतानें

 gar  करेगे  कि

 राजधानी  में  क्षय  रोग  अस्पतालों  में  कितनी  रोगी  शय्थ है  और  इस  तमय

 के  रूप  में  कितने  रोगी  वहां  उपचार  करा  रहे  ह  ;  और

 =

 रोगियों

 इन  अस्पतालों  में  कितने  रोगी  प्रतीक्षा  सूची  में  हू
 ?

 क

 ह
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  प्रसाद  थ  ४  (*)  दिल्‍ली  के

 विभि  न्न
 क्षय  रोग  संस्थानों  में

 क्षय  रोग  के  पलंगों की  कुल  संख्या  1  39  ह ै।  a  संस्थानों  में  1652

 रोगियों
 |

 की  भरती  करके  इलाज  frat  जा  रहा  है  |

 म

 क्षय  रोगियों  के  नाम  प्रतीक्षा-संची

 2
 560.0
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 Penal  provisions  for  producing  more  than  two  or  three  children

 2193.  Shri  Ramji  Lal  Suman:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  provide  in  the  near  future  for  any

 penal  provisions  for  the  spouses  producing  more  than  two  or  three  children;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  they  are  proposed  to  be  enforced?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi

 Prasad  Yaday)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 ania  भविष्य  निधि  कमंचारी  संघ  का  अभ्यावेदन

 2194.  श्रोमतो  अहित्या  पो०  रॉगनकर  :  क्या
 संसदीय

 कार्प  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कैन्द्रीय  भविष्य  विधि  कमंचारी  संघ  की  ओर  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 ’

 (a)  यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (7)  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रन  तता  संतदोय  a  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०  राम  कृपाल  fag):

 अभ्यावेदन  में  यह  अभिकथन  किया  है  fa

 (1)  अखिल  भारतीय  कम  चारी  भविष्य  निधि  स्टाफ  नई  दिल्‍ली  के  प्रतिनिधियों

 की  महापरिषद की  बठक  हैदराबाद  में  पहली  तथा  दूसरी  नवम्बर  1977  को  यह

 बेठक  तनाव  तथा  भय  के  वातावरण में  की  गई  ।

 (2)  श्री  बी०  राजा  ने  अनेक  अनियमितताएं  की  ओर  उदण्डताएं  दिखाई  ।  उन्होंने

 कर्नाटक  भविष्य  निधि  कमंचारी  यूनिण्न  और  के  रल  स्टाफ  एसोसिएशन  को  प्रतिनिधि

 अधिकारों  से  वंचित  रखा  तथा  इस  यूनिटों  में  प्रतिनिधित्व  एसे  aa feaayt  द्वारा  करवाया

 जो  संबंधित  नहीं  थे  और  इन  लोगों  से  उनके  पक्ष  में  वोट  डलवाया  ।

 (3)  अखिलਂ  भारतीय  कमं  चारी  भविष्य  तिधि  स्टाफ  फेडरेशन  के  संविधान  में  हेर-फेर  की  गईं

 है  और  प्रतिनिधियों  को  कोई  नोटिस  दिय  बिना  तथा  यूनियनों  के  विरोध  के  बावजूद  इसे

 संशोधित  हुआ  मान  लिया  ताकि  श्री  बी०  राजा  अध्यक्ष  बने  जो  कि  गर

 है  ।

 (4)  अखिल  भारतीय  क्मंचारी  भविष्य  निधि  स्टाफ  फेडरेशन  के  उपस्थित  15  यूनिटों  में  से

 आठ  प्रुनिटों  ने  तत्काल  बेठक  बुलवाई  और  ag  निण य  लिय  कि  afzara-%  अनुसार

 ड्
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 गर  कानती  संशोधन  के  अखिल  भारतीय  कर्मचारी  भविष्य  निधि  स्टाफ  फेडरशन

 के  लिय  नप  चुनाव  करवाए  जानें  चाहिए  ।  य  नियनों  ने  श्री  एम०  एस०

 केन्द्रीय  भविष्य  निधि  कर्मचारी  युनियन  को  अधिकार  दिया  है  कि  वह  इस  संबंध  में

 अपने  निणय  से  सरकार  को  अवगत  कराए  ।

 (5)  सरकार  स  अन  रोध  है  कि  वह  अखिल  कमचारी  भविष्य  निधि  स्टाफ

 फडरशन  के  निमित्त  lo  राजा से  कोई  वार्ता न  अन्पथा  श्री  बी ०  राजा  द्वारा

 प्रबन्ध  तत्र  से  किया  गया  कोई  भी  समझोता  कमरी  भविष्य  निधि  संगठन  के

 वारियों  पर  नहीं  होगा  ।

 फेडरेशन  के  पदाधिकारियों के  मध्य  विवाद  प्रतीत  होता  ।

 हड़तालों  पर  रोक  लगाया  जाना

 2195.  श्री  कण  ए०  राजन  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 FAT  उत्तर  प्रदेश
 ,
 मध्य  प्रदेश  और  हरियाणा  आदि  राज्यो  में  श्रमिकों  द्वारा  esa ताल  करने

 पर  कथित  रोक  लगाय  जाने  को  ओर  सरकार  का  और . ध्यान  गया  है

 यदि  हां,तो  तत्पम्बन्धो  ब्यौरा  क्या है  और  इस  बारे में  सरकार की  प्रतिक्रिया है
 ?

 AANT  काय  और  श्रम  मंत्री  रबीन्द्र  और  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 दो  गई  सुवता  के  अनुसार  हड़तालों  और  ताला  बन्दियों  पर  स्वोवर्गात्मक  रूप  से  कोई  प्रतिबंध

 नहीं  लगाया  गया  परन्तु  इनमें  से  कुछ  एक  पर  उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धा

 के  अधीन  व्यक्तिगत  मामलों  में  प्रतिबंध  लगा  या  गया  ।  यह  प्रतिबंध  केवल  वहां  गया  था

 जहां  कामवन्दियां  अनुचित  रूप  से  दीघंका  लीन  बनाई  गई  जिसके  परिणामस्वरूप  भारी  राष्ट्रीय

 हानी  हुई  थी  और  ऐसे  विवादों  को  समझौते  या  ग्याथनिणंय  के  लिये  भेजा  गया  था  ।  हरियाणा

 और  मध्य  प्रदेश  सरकारो ंने  सुचित  किया है  कि  उन्होंने  हड़तालों  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 लगाया  था  |

 Function  of  the  Medical  Consultant  of  Safdarjang  Hospital

 2196.  Shri  Mani  Ram  Bagri;  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Wel-

 fare  be  pleased  to
 state

 (a)  how  the  ‘post  of  Consultant  Medicine  in  Safdarjang  Hospital  was

 filled  and  what  are:  his’  functions;

 (b)  whether  the  incumbent  of  this  post  refuses  to  attend  to  the  general

 patients  and  the  Government  employees  covered  by  the  C.G.HS.;

 (c)  whether  Government  will  issue  instructions  to  this  Consultant  to

 attend  to  all:  patients  without  reservations;  and

 (d)  if  the  reasons  therefor?
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 1  1977  लिखित  उत्तर

 ciel

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Sbri  Jagdambi
 Prasad  Yaday):  (a)  The  post  of  Consultant  in  Medicine  in  the  Safdarjang

 It  is  a Hospital,  New  Delhi  is  on  the  C.G.H.S.  Wing  of  the  Hospital.

 Supertime  Grade  I  post  of  and  is  filled  on  the  recommendation  of

 the  Departmental  Promotion  Committee,  consisting  of  the  following:

 Chairman (i)  Chairman/representative  of  the  U-P.S.C.

 Member. (ii)  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare.

 (iii)  Director  General  of
 Health

 Services,  New
 Delhi.

 M
 ember.

 and,  with  the  approval  of  the  Appointments  Committee  of  the  Cabinet  or

 by  transferring  of  officer  of  the  same  grade  of  C.H.S.  The  Consultant  in

 Medicine  being  Head  of  the  Department  of  Medicine  is  in-charge  of  one

 full-fledged  medical  unit  which  functions  twice  a  week  in  the  O.P.D.  where
 all  patients  are  attended  to.  He  has  also  to  attend  to  ('.(6.11.5  Wing  as  well

 as  teaching  programme  etc.  in  the  hospital.

 (b)  The  Consultant  in  Medicine  attends  the  patients  only  when  the  cases

 are  referred  to  him  by  the  Concerned  Specialists.  No  complaint  or  letter  has

 been  received  in  this  Ministry  to  the  effect  that  the  Consultant  refuses  to

 attend  to  the  general  patients  and  the  Government  employees  covered  by  the

 C.G.HS.

 (c)  &  (d):  Does  not  arise  as  patients  referred  to  the  consultant  by  specia-
 lists  are  seen  by  him.

 Commemorative  Stamp  in  Memory  of  Mahatma  Phule

 $2197.  Shri  Keshavyrao  Dhongde  Will  the  Minister  of  Communications

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  of  Maharashtra  have  forwarded  to  the

 Centre  a  proposal  regarding  release  of  commemorative  postal  stamps  of

 Mahatma  Jyotirao  Phule,  a  preat  revolutionary  and  social  reformer  of

 Maharashtra;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto;

 (c)  the  difficulties  encountered  so  far  in  releasing  such  a  stamp;  and  7

 -(d)  when  this  stamp.  will  mow  be  released  and  if  not,  the  reasons

 therefor?

 The  Mmister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad)  Sukhdeo

 Sai)  :  (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  P  &  T  Department  have  issued  a  commemorative  stamp  in

 ‘honour  of  the  personality  on  November  28th,  1977.

 (c)  &  d)  Do  not  arise.
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 Written  Answers  December  1,  1977

 Promotions  in  P  and  T  Department

 72198.  Shri  Ram  Vilas  Paswan:  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state  the  number  of  employees  in  the  Department  of  Communi-
 cations  who  have  been  promoted  to  various  categories  of  posts  ‘since  1970
 and  the  number  of  employees  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  these  categories?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai) ६  The  required  information  is  being  collected  and  the  same  will  be

 placed  on  the  table  of  the  House  as  soon  as  it  is  received.

 श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिय  विधान

 2199.  श्री  ज्पोतिमंय  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वया

 जीविकोपाजंक  के  पुर्घटनाग्रस्त  हो  जाने  की  स्थिति  में  श्रमिकों  उनके  आश्रितों  के  हितों

 की  रक्षा के  लिये  कोई  विधेयक  लाने  का  उनका  प्रस्ताव  है  ?

 शम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag):  कमंकार  प्रतिकार

 1923  में  रोज़गार  के  कारण  और  रोज़गार  के  दौरान  होने  वाले  कतिपय  व्यावसायिक

 रोगों  या  औद्योगिक  दुर्घटना  के  का  रण  हुई  अस्थायी  विकलांगता  की  दशा  में  श्रमिकों  को

 और  मृत्यु  को  दशा  में  उनके  परिवारों  को  मुआवज़े  के  भुगतान  की  व्यवस्था  है  ।  Hy at.  राज्य  बीमा

 अधिनियम  में  सेवा  के  दौरान  चोट  लगने  आदि  को  दशा  में  श्रमिकों  को  नगद  भगतान

 और  सेवा  के  दौरान  चोट  लगने  या  कतिपय  व्यावसायिक  बोमा  रियों
 के  का  रण  श्रमिकों  की  मृत्यु  हो  जाने

 पर  उनके  आश्रितों  को  पेन्शन  देने  की  व्यवस्था है  ।  जब  कभी  आवश्यक  होता  तब  इन  अधिनियमों

 में  उपयुक्त  संशोधन  किये  जाते  हैं  ।

 शाखा  डाकघरों  PICK IECG  टेलीफोन  घरों  की  मजुरी

 2200.  श्री  गदाघर  साहा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  भारत  में  राज्यों

 के  ग्रामिण  क्षत्रों  में  शाखा  डाकघरों  में  Maar  ट  लिफोन  घर  (विभागोय/विभार्गेतर)  किन  शर्तों

 और  किन  परिस्थितियों  में  खोले  /  स्थापित
 किये  जाते  हैं  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  देहाती  इलाकों  के  डाकघरों  में  सावंजनिक

 फोन
 घर  आमतौर  पर  तभी  मंजर  किए  जाते  जब  उनके  प्रस्ताव  आधिक  दृष्टि  से  लाभवर  हों  ।

 फिर , भी भी  अल्प  विकसित  क्षत्रों  में  टलिफोन  सुविधा  देने
 के  उद्देश्य  से  कुछ  श्रणीगत  स्थानों  के  लिए

 उनके  प्रशासनिक  दूरसंचार  जाल  से  eran ae  केन्द्रों  के  रूप  में
 महत्व

 और

 परियों  जना  स्थलों/टाउनशिपों  के  आधार  घाटा  उठा  कर  भो  alastfaa

 टेलिफोन  घर  मंजूर  किय  जाते हैं  ।  एसे  श्रेणी  गत  स्थानों  में  घाटा  उठाकर  सावंजनिक  टलिफोन  घर

 खोलने  को  शर्तें  अनुबन्ध  में  दो  गई  है  ।  अन्य  स्थानों  पर  सावंजनिक  टलिफोन  घरों  की  व्यवस्था

 किराय  और  TZ)  के  आधार  जी  सकती  बशर्ते  कि  कोई  इच्छुक  पार्टी  विभाग  को

 होने  वाला  अनुमानित  घाटा  पुरा  करने  के  लिए  तेयार  @  ।
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 10  1899  (14)  सिर  उसर

 अनुबन्ध

 5  art  पंचवब्घोय  योजना  के  दौरान  घाटा  उठाकर  सार्वजनिक  टेलीफोनघर  जसी
 टेलीफोन  सुविधाएं

 aq  के  बारे  a  विभाग  की  नीति

 क्रम सं  ०  श्रेणीगत  स्थान
 लंबी  दूरी  के  alastlag  टेलीफोन

 घर  खोलने  के  बार में  शर्तें

 seem  ea  a  a

 ~
 | frat  मुख्यालय

 उप-मंडल  मुख्यालय

 . तहसील  मुख्यालय  *  |  इन  स्थानों  पर  घाटे  के  बावजूद  और

 उप-तहसील  मुख्यालय  e  e

 |
 न्यूनतम  आय  की  किसी  शत  के  बिना  लंबी

 खंड  मुख्यालय  दूरी के  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  की

 सामान्य  क्षेत्रों
 में

 5000  या  इससे  अधिक  |  ध्यवस्था  उत्तरोत्तर  कर  दी  जाएगी

 और  पहाड़ी  eat  में  2,500  या  इससे  |

 अधिक )  आबादो  वाले  स्थान  क  ी

 ऐसे  पुलिस  स्थानों  वालो  जगहों  पर  जो  किसी
 सामान्य  क्षेत्रों  में  वार्षिक  आवर्तों  व्यय  की

 पुलिस  दारोगा  या  उससे  उंचे  ओहदे  वाले
 |  कम  से  कम  25  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 अधिकारी  के  चाज  में  हो  ।
 15  प्रतिश्न  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  10

 दूर-दराज  के  स्थान  किसी  मौजूदा  एक्सचेंज

 से  40  किलोमोटर  अरीय  दरो  के  बाद  स्थित  हो ं|
 ।  प्रतिशत  अनुमानित  लाय

 होनी  चाहिए  #

 पय॑टक,ती  —q

 योजना  |  टाउनशीप

 10  अन्य  सभो  स्थान  e  वित्तोय  दृष्टि  से  saga  होने  पर
 ।

 ह धि

 टिप्पणी  1  :  आजादी के  आकड़ों  पर  विचार  करते  समय  केवल  कस्बे  या  गांव  की  आबादीं  पर

 विचार  करना  न  कि  कस्बों  या  गांवों  के  समूह  की  आबादी  पर  ।

 21  श्रेणो  8  और  9  के  अतगत  खोले  जाने  वाले  सावंजनिक  टेलीफान  घरों  की  संख्या

 प्रत्येक  श्रेणो
 में

 200
 तक  सी

 मित  रहेगी  ।

 भारत  बर्मा  सीमा  का  सीमांकन

 2201.  श्रो  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  :  क्या  fate  मंत्री  ag  बताने  कौ  कृपा  करेंगें कि
 :

 क्या  भारत  और  बर्मा  क॑  अधिकारो  दो  देशों
 के

 बीच  लम्बो  सीमा  का  करने  हेतु

 उसका  अन्तिम  ब्यौरा  तयार  कर  रहै  है  ;

 (a)  क्या  नया  मानचित्र  तयार  fear  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और
 किन  कारणों  दोनों  देशों

 कों  सी
 मा  सीमांकन

 का  ब्यौरा  फिर  से  fare  करना  पड़  रहा  है  ?
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 ‘Written  Answers
 Agrahayana  10,  1899  (Saka

 विदेश  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  :  और  1967  के  करार  के  अन्तगंत
 भारत-वर्मा  सीमा  का  सोमांकन  संयुक्त  रुप

 से
 किया  जा  रहा  जै  a-FF  विभिन्‍न  हिस्सों  का  सीमांकन

 होता  जाता  दोनों  पक्षों
 द्वारा  इसका  विस्तृत  नक्शा  तैयार  किया  जाता  उसके  बाद  तकनोकी

 परस्पर  इसकी
 जांच  को  जाती  है  फिर  सोमा  आयोग  के  स्तर  पर  ये  संबद्ध  क्षेत्र  में  सीमा  के  परस्पर

 सहमत  विवरण  उस  संघि  के  अंग  होगे  जो  सीमांकन  का  कार्य  पुरा  हो  जाने  के  जाद  भारत
 और

 बर्मा  के  बोच  सम्पन्न  होगी  ।  एसे  4  नक्शों का  और  उनसे  सम्बद्ध  विवरण  को  अन्तिम  रुप  देने

 के
 लिए  1977  में  बर्मा  में  तकनो

 को
 स्तर  को  एक  बैठक  हुई  थो  ।

 मेडिकल  आफ़िसरों  क  प्रतिनिधि  मण्डल  की  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  walt  से  WE

 2202.  श्री  राम  सागर
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  और  रेलवे  विभाग  में  अस्थाई  तौर
 पर  कायें  कर  रहे

 श्रेणी  दो  के  मेडीकल  आफिसरों  के  प्रतिनिधिमण्डल  ने  उनसे  एक  नई  तथा  27  1977

 को  भेंट  की  तथा  उन्हें  यहा  स्थाई  किये  जाने  के  बारे
 में  एक  मांगपत्र  दिया  ;

 यदि
 तो  उस  पर  अब  तक  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ;

 क्या  उन्होंने  उस  पर  कोई  आदेश  दे  दिया  है  ;

 कया  सरकार  का  क्चिर  इन  अधिका  रियों  को  स्थाई  करने  का  है  और

 यदि  हां,तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  ज॑ंगदम्बी  प्रसाद  :  अखिल  भारतोय
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  चिकित्सा  अधिकारी  संघ  ने  केन्द्रीय  सरका र  के  अधीन  कायें  कर  रहे  ्

 चिकित्सा  अधिकारियों  की  स्थिति  के  बारें  में  स्वास्थ्य  और  परिवा  कल्याण  मंत्री  को  एक  अभ्यावेदन

 25-5-77  को  और ]दुसराਂ  19-9-77  को  भेजा  था  i  इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संघ
 लोक  सेवा  आयोग  से  परामश.लेकर  तदथ  डाक्टरों  की  सेवा ओं  को  उनके  काय  निष्पादन

 के  आधार  पर  नियोजित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 (a),  और  (#)  :
 संघ  लोक  सेवा

 आयोग
 से

 परामर्श  लेकर  aaa  चिकित्सा

 कारियों  को  कठिनाइयों  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  तथापि  तदथ  डाक्टरों  को  बनाये  रखने

 का  निणंय  किया  गया  है  यदि  उनके  संगठन/शहर  में  उन्हें  आगे  रखने  के  लिए  स्पष्ट  रिक्त  पद

 तथापि  यह  भो  बताया  जाता  है  कि  ज तदथ  आधार  पर  दी  गई  नियुक्तियों  के  स्वरुप  से  ही  स्पष्ट  हो

 जाता  है  कि  ये  नियमित  नियुक्तियां  नहीं  यह  बात  उनके  नियुक्ति  पत्रों  में  भी  कहो-गई  है  और

 उनकी  सेवा  शर्तों  के  अनुसार  नियमित  उम्मीदवारो ंके  आ  जाने पर  उनकी  सेवाएं  समाप्त  कर

 दो  जाएंगी  ।  संघ  लॉक  सेवा  आयोगद्वारा  दुर्गम  क्षेत्रों  और  सामान्य  क्षेत्रों के  अनेक  रिक्त  पदों  को

 जल्दी  हो  विस्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  दुर्गम  क्षेत्रों  के  पद  साक्षात्कार  के  आधार  पर  भरे

 जाएंगे  और  सा मान्य  क्षेत्रों  क ेपदों  को  fafa  परीक्षा  और  साक्षात्कार  के  आध्रार  पर  भरा

 जाएगा  जिसमें  act  उम्मीदवारों  को  फिर  प्रतियोगिता  में  aoa  का  मौकी  जी  ।
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 लिखित  उत्तर 1
 1977

 टेलिफोन  कनेक्शनों  के  लिये  प्रती  क्षा  qat

 2204.  श्री  बलदेव  सिह  HATA:  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  देश  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  प्रतीक्षा  सूचो  में  बड़ो  संख्या  में  व्य  कि | किक | द ेतयों  के

 नाम ह
 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  व्यक्तियों

 कों
 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  बाकी  और

 सरकार  को
 उस  आवश्यकता

 को
 क्यों  पूरा  नहीं कर  रही है  जिससे  उसे  भारी

 आय  होंगो  ?

 dare  राज्य  मंत्री  नरहूरि  प्रसाद  :  स्थितिं  के  अनुसार  देश  में

 नये  टेलोफोन  कनेक्शनों  केਂ  लिए  2,04, 795  नाम  प्रतोक्षा  सूची  में  दर्ज  थे

 प्रत्येक  राज्य  में  अनिर्णीत  अर्जियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 क्रम  प्रतीक्षा  सूचो
 सख्या

 राज्य

 1  2  3
 —

 आन्ध्र  4,078

 असम  358:

 बिहार  °  936.

 गुजरात  21,852:

 हरयाणा  1,903.

 हिमाचल  प्रदेश  427

 जम्मू  और  1,154. '
 कर्नाटक

 ष  6,840:

 10  673

 11  e
 महा  राष्ट्र  ह  63,430:.

 12  मणिपुर  चक  29°.
 13  मेघालय  28

 14  नागालैंड  4

 15  उड़ीसा  112

 16  पंजाब
 9,695

 17  राजस्थान  3,138
 18  सिक्किम  चक  कोई  नहीं
 19  तामिलनाडु  4,230.
 20  fager  कोई  नहीं
 21  उत्तर  प्रदेश

 4,496
 22  fran  बंयाल

 28,389.

 योग  156,005
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 Answers
 December  1,  1977

 1  2  3

 संघ  शासीत  प्रदेश

 1  अण्डमान  निकोबार  AG  चि  9

 अरूणाचल  प्रदेश  +  4

 3.0  गढ़  e  e  1,937

 4.  दिल्ली  ध  45,522

 5.  गोवा  e  e  1,200

 लक्षद्वोप  e  कोई  नहीं

 मिजोरम  eo  कोई  नहीं

 8०  पांडिचेरी  35

 fea,  सिलवासा  e  41

 10.  माही  42

 योग
 4847

 90

 इस  संबंध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  कुछ  मामलों  को  छोड़कर  इनमें  से  अधिकांश  wT

 सूचियां  बड़े  शहरों  और  महानगरों  में  यह  स्थिति  नीचे  दिए  गए  आंकड़ों  से  स्पष्ट  हो  जाएगी

 SE  एही

 श् ०  बड़े  शहर  और  महानगर  प्रती  क्षा  सूची

 A

 1०  अहमदाबाद  10,1  16

 2.  अमृतसर  841

 बंगलूर  35693

 4  बम्बई  55,800

 5.  कलकत्ता  30,089

 6.  दिल्ली  45,522

 ह  एर्नाकुलम  1,498

 8.  2,806 हेदराबाद

 जयपुर  1,849

 10.  कानपुर  883

 524 11.  लखनऊ

 1  12.0  4,329 लुधियाना

 13  2,516

 14.  1,575

 15+  4,325
 1

 156/366
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 10  1899  (=a  लिखित  उत्तर

 प्रतीक्षा  सूचियों  में  अधिक  आवेदकों  के  नाम  aw  होने  का  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  दूरः

 संचार  के  विकास  के  लिए  सोमित  साधन  उपलब्ध  हू  समूचे  देश  मे  मांग  प्राप्त  होते  ही  टेलीफोन  कनेक्शन

 देने  के  लिए  ये  साधन  पर्याप्त  नहीं  हैं  सीमित  साधनों  के  अन्तगं
 त  देहाती  इलाकों  और  छोटे  नगरों

 के  विकास  के  हित  में  उनकी  मांगों  को  अधिक  प्राथमिकता  दो  जाती है
 ।  उसका  परिणाम  यह  होता

 है  कि  बड़े  कस्बों और  शहरों  में  प्रतीक्षा  सूची में आवेदकों के  नाम  बड़ी
 तादाद

 में  ्  हो  जाते

 आशा है  कि  इस  वर्ष के  दौरान  देश  भर  में  लगभग
 1  लाख  60

 हजार  सीधे  एक्सचेंज  कनेक्शन

 देदिए  जाएंगे  ।  इनमें से  लगभग  64,000  कनेक्शन इस
 ह. वर्ष

 का  पहलों  छमाहो  में  दिए  जा  चके

 Direct  dialling  from  Jamnagar  to  Lalpur

 +2205.  Shei  Dharmasinhbhai  Patel  ;  Will  the  Minister  of  Communications

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Lalpur  Gram  Panchayat  and  Grain  Merchants  Associations

 have  made  a  demand  for  introducing  direct  dialling  telephone  line  from

 Jamnagar  to  Lalpur,  Gujarat;

 (b)  when  the  work  of  direct  dialling  on  Jamnagar—Lalpur  would  be
 commenced  and  completed;  and

 (c)  the  distance  between  Jamnagar  and  Lalpur?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai):  (a)  No  such  request  has  been  received.

 small.
 (b)  STD  between  the  two  stations  is  not  plamned  since  the  traffic  is  very

 (c)  Actual  Kms.

 Ble  इस्पात  संयंत्र

 2206.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  भर  में  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट

 प्रस्ताव है  ;

 यदि  नह  तो  वष॑  1977-78  में  कितने  छोट  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  far  जायेंगे ;

 क्या  उड़ीसा राज्य  से  कोई  एसा  प्रस्ताव  मिला  मौर

 इस  संबंध में  अब  तक  क्या  कायंबाही  की  गयी

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  :  और  :  देश
 भर  में  छोट  इस्पात  का

 खाने  लगाने  के  बारे  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भूत  में  साद],काबंन  इस्पात  frvs/faete

 का  उत्पादन  करने के  लिए  कुज  206  घिद्युत  चाप  भट्टी  इकाइयों को  लाइसेंस  दिए  गए /  पंजीकृत

 किया  गया  था  ।  इनमें  से  48  लाइसेंस  प्रायोजना  के  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  कारण  निरसित  कर

 दिये गय  1977  तक  लाइसेंसीकृत  120  इकाइयां  लगाई जा  चुकी  थीं  तथा  शेष  38

 इकाइयों का  निर्माण  काय चल  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 Written  Answers  Agrahayana  10,  1899  (Saka)
 नी  नी  धी

 महाराष्ट्र में  व्यावसायिक  कर

 2207.  श्री  बापुसाहिब  Tes HL  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता
 है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  व्यावसायिक  कर  आरंभ  कर

 दिया  है  और  उसकी  वसूली  के  लिए  राज्य  के  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  मि  चारियों  सहित  सभी  व्यक्तियों

 से  कहा  जा  रहा

 (a)  क्या  को  पता  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  कार्य  कर  रहे  डाक-तार  कर्मचारियों  पर

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  व्यावसायिक  कर  का  भार पड़ता है  जबकि  अन्य  राज्यों में  काम
 करने  वाले  डाक-तार  कमंचा  रियों  को  यह  कर  नहीं  देना  पड़ता  ;  और

 कया  सरकार
 महा  राष्ट्र

 राज्य  में  काय  कर  रहे  डाक-तार  कमंचारियों  द्वारा  दी  गई  इस  राशि

 को  उन्हें  लौटाने  के  बारे में  विचार  करेगी  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  हां  ।

 जिस  राज्य  में  इस  तरह  का  कोई  कर  लगाया  जाता  उस  राज्य की  सीमाओं के  भीतर

 रहने  वाले  लोंगों  का  यह  दायित्व है  कि
 व

 उसका  भुगतान

 व्यावसायिक  कर  किसी भी  अन्य  वे  धानिक  कर  के  समान  यह  कर  सरकारी  कमं  चारियों

 को  लौटाया  नहीं  जाता  है  ;  इसलिये  महाराष्ट्र  राज्य  में  डाक-तार  कर्मचारियों  द्वारा  अदा  किया  गया

 व्यावसायिक  कर  उन्हें  लौटाया  नहीं  जा

 SlReRT  कमंचारियों  को  जल  भत्ता

 2208.  शी  बापुसाहिब  ~ Fah KT  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 जलाभाव  वाले  क्षत्र  में  काम  करने  वाले  डाक-तार  कमंचा  रियों  के  लिए

 जल  भत्ता देने
 की  सीमा  soo  रुपय  निर्धारित  की  गयी है

 जबकि
 रेल  कर्मचा रियों  के  लिए  यह  सीमा

 547  रुपये  है  ;'

 यह  विषमता  है  ;

 कया  सरकार  का  विचार  डाक-तार
 कमंचा  रियों

 तथा  रेल  कमंचारियों  के  बीच  जल  भत्ता

 अदायगी  के  मामले  में  इस  विषमता  को  दूर  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो
 कब

 और
 यदि

 तो  उसके
 क्या  कारण है  ?

 संचार  राज्यमंत्री  \ sty  नरहरि  प्रसाद
 :

 ,  (77)  और  :  वांछित  सूचना  रेलवे

 विभाग  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।]  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 कि केरल  में  लोह  अयस्क  निक्षेपों  का
 विदोहन

 2209.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  23  1977  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1540 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  केरल  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  नें  केरल  में  कोजी  ates  जिले  के  लोह  अयस्क

 निक्षपों  के  वाणिज्यिक विदोहन  के  बारे  में  अपना  अध्यापन पूरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या
 fata  किये  गय  है ं?
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 1  1977  fafaa

 इस्पात  जौर  खान  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कड़िया
 :  att  :  केरल  राज्य

 औद्योगिक  विकास  निगम  दवारा किए  गए  अन्वेदणो ंसे  पता  चला  है  कि  लोह  अयस्क  ain eas wre लो  हे  के

 उत्पादन  के  लिए  कोजी  are  निक्षपों  का  विदोहन  करना  इस  समय  मितव्ययी  न  होगा  क्योंकि  इस  पर

 afar  पूंजी  लगेगी  और  लाभ कम  होगा

 इस्पात का  मृत्य

 "2210.  श्री  माधवराव  fai  :  क्या  इस्पात  और  qt  मंत्री यह  बताने  की  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  विश्व  के  इस्पात  निर्माता  बड़े  देशों  में  विद्यमान  कम  मूल्यों  को  देखते  हुए  लोहें

 तथा  इस्पात  के  देश  में  मूल्यों को  घटाने  के  बारे  में
 विचा

 र  कर  रही  है
 ह  और

 यदि  तो  विश्व  के  अन्य  देशों  में  विद्यमान  मूल्यों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  हूँ
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  cin  कड़िया
 :  और  :

 विभिन्न  देशी

 में  इस्पात  की  मदों  के  मू  ल्यों  की  सीध  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  उसकी  मूत्यन  तथा बिक्री की

 पद्धतियां  भिन्न-भिन्न  ह  ।  फिर  संलग्न  विवरण  से  इनकी  लुलना  array  मोटी-मोटी  जानकरी

 मिल  सकती  है  ।  इस  समय  eat  को  कम  करने  का  कोई  नहीं है  ।

 विवरण  |

 देश

 et  ot  निकाना  भिनक श्रेणी

 जपान  बमरीका
 यू  ०के

 ०  भारत

 3 1  2  4
 क ated

 5

 कच्चा  लोहा  (sreest ) )  क  के  '1553.3  907

 बिलेट  क  क  क  के  चक  के  2083.  8--  1682

 ~

 पुनबंलन  छड़  तथा  गोलਂ  छड़  1592.  6--  1677.4  2099. 6

 2018, 3
 1752

 तार  क  2781.4  "2519, 1---  2622.3  2002

 2596.9

 च्  1833,  क  का  1377

 1870.6

 संरचनात्मक  *  2074.2  2998.2  1377

 शहतीर/कड़ियां  की  2963. 2  3015.6  1448

 रेल  की  भारी  ae  ve  3423.0  1284*

 साधारण  इस्पात  की  ध्लेढों  2481  थ  2757.8  1523.

 2510.3

 1-4-1976  से
 स्वीकृत  रु०  275  प्रति  मी

 ०
 टन

 की
 अस्थायी  वृद्धि  भी  शामिल  ह

 6  ह
 L.S.S./77



 Written  Answers  December  1,  1977

 विवरण-समाप्त

 1  3  4

 va  बेलित  चादरें  च  2548.3  2437.9  2360.  9  2097--

 2497

 गर्मों  बे  लित  क्वायल  1997
 2360.9

 ठंडी  बेलित  चादरें  ः  2944.0  2908.4

 2666

 ठंडे  बेलित  क्वायल  3138. 0  2522-77

 2722

 eet  ee  2437.9  3153.7  2056

 कै  छ  3322 चादरें  4110.9  3199.2

 जालीदार  चादरें  e¢  3880.1  3592

 |  ह  zeqfozi

 1.  सभी  मुल्य  रुपये/मी ०  टन  में  ह  ।

 2-  मूल्य  आंकने
 के

 लिये  रुपान्तरण--दर  :  2700  ण्  309  11.44  अमरीकी

 STAT —  100  रूपये

 3.  जापान  के  qea—7T  मूल्य  दिनांक  19-11-1977  के  जापान  मेटल  बुलेटिन  में  दिए  गए

 ये  मुल्य  टोकियो  शहर  के  व्यापारियो  के  मूल्य

 4.  अमरीका  के  मूत्य--ये  मूल्य  दिनांक  8-11-1977  के  अमरीकन  मेटल  माकिट  से  लिए

 गए  दिए  गए  मूल्य  मुख्यतः  अमरीका की  मिडवेस्टनं  मिलों  के  हँ  और  ये  जहाज  तक  facmre

 मूल्य  ही  और  केवल  सं  केतात्मक  हैँ  ।

 5.  Too  के  मूल्य--य  मूल्य  दिनांक  8-11-1  977
 के  एल०एम०बी०  में  दिए गए  मूल्य

 थे  मूल्य  ब्रिटिश  स्टील  कारपोरेशन
 के  मूल्यों पर  आधारित  2-10-1977 से  लागू  ब्रिटिश  स्टील

 कारपोरेशन  दारा  प्रकाशित  एक्स-बे  fat  के  अनुसार  है  ।

 6.  भारतीय  मूल्य  संयक्त  समिति के  आधार-मूल्य हें  क्वालिटि  आदि के  लिए

 अधिक  मूल्य  शामिल  नहीं  है  ।

 7.  जहां  मूल्य  नहीं  दिखाए  ae  है  वहाँ  मूल्य  सम्बन्धित  बुलेटिन/जनेरल  में  उपलब्ध नहीं  है  ।

 इस्पात की  किस्म  मं  गिरावट

 2211.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  कया  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  देश  में  उत्पावि्त  इस्पात की  freq  में  गिरावट  आने  के  बारें में

 उपभोक्ताओं  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैँ  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या है  ;
 और

 आगामी
 वर्ष  में  किस्म  में  सुधार  लाने  के  लिये

 क्या  कायंवाही  करने
 का  विचार
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय म  राज्यमंत्री  कड़िया  T9ET) )
 :  (%)  और  (a):  सप्लाई  किए

 गए  इस्पात
 की  किस्म  के

 बारे  में  शिकायतें होती  रही  है  ।  फिर  कुल  बिक्री की  तुलना  में  ag  मात्रा

 अघिक  नहीं है  ।  हाल  में  किए  गए  एक  अध्ययन से  चला  है  कि  ये  बेचे  गए  इस्पात

 के  लगभग  0  .
 25%,  के  बारे  में  है

 ।

 सभी  सव  तोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  के  उत्पादन  और  प्रोसेसिंग  के  विभिन्न  चरणों

 में  निरीक्षण  की  अच्छी  व्यवस्था  है  |  इस्पात  कारखानों  द्वारा  शिकायतों  की  प्री  तरह  जांच  की  जाती

 है  और  का  रणों  का  पता  लगाया जाता  है  तथा  सुधारात्मक  उपाय किए  जाते  है  ।  सभी  grad  कारखानों

 के  अनसंधान  और  विकास  संगठन  तथा  क्वालिटी  कंट्रोल  विभाग  इस्पात  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाने

 के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न कर  रहे  है  ।

 Shortage  of  Medicines,  Technicians  and  Doctors  in  Health  Department  of

 N.D.M.C.  Hospitals

 2212.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  Welfare.  be  pleased  to  state:

 (a}  whether  Government  propose  to  assess  the  extent  of  shortage  of  medi-

 cines,  technicians  and  doctors  in  the  Health.  Department  of  New  Delhi  Munici-

 pal  Committee  as  a  result  of  which  it  is  not  ‘possible  to  check  the  spread  of  com-

 municable  and  non-communicable  diseases  in  N.D.M.C.  area

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Health  Department  of  the  New  Delhi

 Municipal  Committee  purchases  sub-standard  medicines  from  small  firms;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav):  (a)  Except  for  a  few  vacant  posts  of  doctors  and

 technicians,
 there  is  no  shortage  of  technicans,  doctors  or  medicines  in  the  Health  De-

 partment  of  the  N.D.M.C.

 (b)  No,  Sir

 (c)  Necessary  action  to  fill  the  vacant  posts  has  already  been  initiated,

 डाक  सकिल हिमाचल  प्रदेश  में

 22  DP 3  शी  दुर्गाचन्द  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (F  क्या  हिमाचलਂ  प्रदेश  में  डाक  सकिलਂ  का  एक  म  ख्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार के  विचाराधीन है  ;  और

 यदि  तो  तत्वंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  कब,तक  निणंय  लिया  जायेगा  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  ara)  :  जी हां

 इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  का  मसला  इस  तथ्य  से  जुड़ा  हुआ  है  कि  शिमला  में  एक

 यवत  जगह  आदि  की  व्यवस्था  की  जानी  है  ।
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 CA  बतों  के  विलागतर  डाकशरोों  क  few
 न  WISN Bt ata  कापादफन: दललाप्त करना करना

 2214.  ait  दुर्गाचन्द :  ear  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या उन  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जहां  विभागतर  डाकघर  खोलल गय  है  न  aera  जाने  वला

 अंशदान  रिट्नेबल  कांट्रीब्यूशन  )  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 ग्रदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (*)  कि  तो  इसके  कया  कारण

 संचार
 राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  )  जी  नहीं  ।

 (a).  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 चन्द  के  रूप  मं  रकम  जमा  करान  के  आधार  फर  इच्छक  पार्टियां  उन  स्थानों  पर  भो

 निर्धारित  चन्दे  की  रक़म  जमा  करप  कर  डाकघर  खुलवा  सकती  जहां  fear  के  मानदंडों

 के  अनुसार  डाकघर  खोलने  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  होता  ।  राज्यਂ  सरकारें  और

 तौर  पर  जमा  कराकर  ए  से  स्थानों पर  डाकर  रही  जहां  बिशेष  रूप  से

 प्रशास  अन्श  कारणों  से  की  जरूरत  TERA A की  मई  यू  नाफ़  लेते

 से  एसी  पारियों  को  बेमतलब  परेशानी  होगी  ।

 प्रदेश
 मं

 डाकररों  के  साध्य  से  रेलवे  rint be oy  रियों  सर  aes
 से

 निकों  को  ~ Veen |  चित्रण
 करन  के  लिये  योजना

 2215.  श्री  दुर्गाचन्द  या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  हिम्पचल  प्रदेश  के  डाकघरों  में  डाकघरों  के  माध्यम  से  रेलवे  और  भूतਂ

 पूर्व  प  शन  विर्तारितਂ  करने
 की  एक  योजना  आ  रम्भ  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 तो  इसके  कया  कारण

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  हिसाचल  yen  में
 भूतपूर्व  '  से  निक

 कर्मचारियों  और  सेवानिवत्त  रेलवे  कमं  चा  रियों  को  डाकघरों  के  जरिये  पेंशन  का  भ  गतान  करने  की

 सुविधा  पहल  से  ही  उपलब्ध है  ।

 (i)  भूत पुव  स  faq
 कम  चा  रियों  को  पेंशन  का  भुगतान

 सैनिक  प्राधिका  रियों  द्वारा  भारतीय  सेना  के  पेंशन  भोगियों  और  भूतपूर्व  स  निक  कमं
 चा

 रियों  की

 मंजूर  की  गई  पेंशन  का  भुगतान  करने  के  लिए  14  मुख्य  333  उप  डाकघरो ंऔर  309

 शाखा  डाकघरों  को  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।  यह  पेंशन  को  स्वयं  उपस्थित  होने  पर  हर

 तिमाही  पर  अदा  की  जाती है  ।  लेकिन  व॑योवद्ध  और  अशक्त  पेंशन  भोगियों  को  इसका  भुगतान

 उनके  प्रतिनिधियों  के  area  भी  fear  जा  सकता  है

 (11)  रेलवे  के  पॉशन  भोगियों  को  पेंशन  का  भुगतान  :--
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 डसे  योजना  की  मुख्य  विश  षताएं
 निम्नलिखित  हू

 (1)  dura की  cna  प्रत्येक  महीने के  पहले  कार्य  की  सेवानिवत्त केमंचारी  के

 बेक  खाते  में  अपने  आप  जमा  कर  दी  इस  gow  के  लिए  STRAT  बचत  ब
 के  fat

 की एक  पथक  सीरीज  .  चाल  की  जाएगी |

 (2)  पेंशन  भोगी  को  अपनी  पशन  के  लिए  हर  महीने  कोई
 बिल

 नहीं पेश  करना  पड़ गा  ।

 (3)  Toa  भोगी  कों  किसी  खास  डाकघर
 जहां

 atat q पेंशन  निकालना  चाहता

 us  aaa
 बैक

 खाता  खोलने  के  लिए  अर्जी  दे  पड़ेंगी  ।

 (4)  रेलवे  के  सभी पेंशन  भोगी  इस  योजना  क-लिए  ~ fageq c दे  सकते  है  ag  योजना  देश  के

 सभी  मख्य  डाकघरों  और  उप-डाकघरों  में  उपलब्ध  है  ।

 (5)  पेंशन  खाता  उसी  डाकघर  में  स्थित  साधारण  खाते  के  अलावा  सकता  है  ।

 बचत  बेंक  खाते  पर  ब्याज  की  वही  दर  लागू  होगी  जो  एकल  या  संयुक्त  खाते

 के  हि. ण्य मौॉमल म में  लाग  होती है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 aqea  राष्ट्र  प्रसंविदाओं  का  अनसमथन

 2216.  शी  fretia  SEL Gil :  क्यों  an  ८ है  यह  gard  को  कृपी  करग  क  :

 {#)  ear  सरकार  की  पेपा है  के  संपत  की  दो
 प्रेस

 a  सौमाजिक
 तवा  सांस्कृतिक  1966  सिविल  तथा  राजन  तिक  1966 का  अभी  और

 भारत

 सरकार  acal  fear  जाना  है  ;

 afe  तो  प्रसंविदाओं  का  अब  तक  अव  समथंन  न  किये  जाने  क  क्या  कारण  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  अब  इन  दो  प्रसंविदाओं  का  अनसमथंन  करने  का  है  ;  और

 क्या  मानव  अधिकारों  को  सुरक्षित  रखने  के  सिद्धांत  में  fasta  रखने  वॉली  वतंमान

 भारत  सरकार  का  बिचार  यंत्रणा  तया  नजरबन्द  कदियों  के  arg  ब्सवहार॒  के  न्यूनतम

 स्वर  क  बारें  में  एक  अभ्तर्साष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  करने  की  है
 ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  समरन्द्र  जी  हां

 अन्तर्राष्ट्रीय  मानव  अधिकार  प्रसंविदाओं  पर  भारत  की  स्वीकृति  और  अनसमथेन

 प्रश्न  इन  दोनों  प्रसंविदाओं  को  विभिनन  व्यवस्थाओं  की  fafaer  तथा  धो चिंकें  नहिती थी  पर  विस्तृत

 विचार  की  आवश्यकता  क  कारण  निलंस्वित  रहा  है  |  सरकार  का  मत  यह  है  कि  इस  परे  पहल

 ही  विचार  और
 कॉर्य  वाही

 हो  जॉनी  चाहिए  थी  ।  dare  सरकार  की  प्रीर  ae  कॉर्यवीं  ईयों
 में  इन

 दोनों  विदाओं  के  अन  gat q न  के  प्रश्न  पर  नये  fat  से  विचार  करना  भी  शामिल  है  .।

 सरकार  इस  पर  संक्रिय  विचार  कर  रही  है  ।

 मानव  अधिकार  are  आधा  रभूत  eadatar  क
 एक

 प्रबल  सैंम्थक  क  रूप  में  भारत  दूसरे

 देशों
 क क  साथ  मिलकर  एक  प्रस्ताव  रखा  जो  महासभा  के  वर्तमान  32  वें  की  सामाजिक

 एवं  मानवीय  सर्माति  द्वारा  पारित  किया  गणा  और  जिसमें  सानबाधिका र  आयोग  से  पह  मनुरोध  fear
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 गया  है  कि  वह  उत्पीड़न  तथा  अन्य  प्रकार  के  अमानवीय  अथवा  अपमानजनक  व्यवहार

 या  दंड  के  विरुद्ध एक  अभिसमय  का  प्रारुप  तयार  ।  इस  संबंध  में  कोई  सम्मेलन  बुलाने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 घनबाद  तथा  आसनसोल  क्षेत्र  में  कोयला  खान  श्रमिकों  को  मुआवजे  की  अदायगी में  धोखाधड़ी

 2217.  भी  रोबिन  सेन  1
 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  इस  बात की  और  गया  है  कि  कोयला खान  श्रमिक  क्षतिपूर्ति

 अघिनियम  के  अन्तगंत  कोयला  खान  श्रमिकों  को  मुआवजे  की
 अदायगी

 में  एक  पेसा  कमाने  वाला

 गिरोह  धनबाद  और  आसनसोल  क्षेत्र  में  सक्रिय  है  ;  और

 यदि  तो  कोयला  क्षेत्र  में  इस  गिरोह  का  काम  बन्द  करने के  लिये
 सरकार

 ने  क्या  काम*

 वाही की  है  ?

 अम  तथा स  ada  काय  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (3To  राम  कृपाल  fag)
 :  सरकार को  एसो

 कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं  उठता

 Progress  in  use  of  Hindi  in  the  Mimistry  of  Steel  and  Mines

 2218.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines

 be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  programmes  undertaken  for  the  progressive  use  of  Hindi  in  his

 Ministry  for  the  last  eight  months;

 ani
 (b)  whether

 there

 is  any  Hindi  Advisory  Committee  for  the  Ministry;

 _(c)  if  so,  the  names  of  the  members  of  the  Committee?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and
 Mines  (Shri  Karla

 Munda):  (a)  The  following  steps  have.  been  taken  in  this  Ministry  for  the

 progressive  use  of  Hindi  in  Government  work  during  the  last  eight

 months

 @  A  time-bound  programme  has  been  drawn  up  for  imparting  training

 in  Hindi/Hindi  Stenography/Hindi  Typewriting  to  all  employees
 for

 whom  such  training  is  obligatory.

 (ii)  Official  ‘Language  Implementation  Committees  are  functioning  in  both

 the  Departments  of  the  Ministry.  During  the  last.8  months  .
 these

 Committees  have  met  twice.

 Gii)  Hindi  workshop  is  functioning  in  the  Department  of  Mines  and
 steps

 have

 been  completed  to  start  Hindi.  workshop  in  the  Department  of

 Help  literature  has  been  provided  to  the  Officers  and  the  staff.

 (v)  To  create  interest  of  the  employees,  Hindi  magazines / newspapers  have
 been  provided  in  the  libraries.
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 Most.  of  the  standard  forms  in  use  in  the  various  sections  have  been
 translated.  into  Hindi  and  action  has  been  initiated  to  get  the  remaining
 forms  translated  into  Hindi  expeditiously,

 (vil)  Inspections  of  the  sections  etc.  have  been  made  to  ensure  that  the

 orders/instructions  issued  on  the  use  of  Hindi  by  the  Ministry  /  Depart-
 ment  ofi  Official  Language  from  time  to,  time  are  implemented  fully.

 (viii)  Orders  issued  by.  the  Department  of  Official  Language  on  the  use  of.
 di  are  transmitted  to  all  the  attached/subordinate  offices,  ‘and

 undertakings  etc.  as  expeditiously  as  possible,  for  implementation.
 Regular  inspections  are  also  made  र्थ  these  offices,  and  the  short-

 comings  are  brought  to  the  notice  of  their  Heads  for  taking  remedial
 action

 (b)  &  (c)  A  Hindi  Salahkar  Samiti  for  this  Ministry  was  constituted
 vide  Resolution  No.  E-11015/(5)/75-Hindi  dated  the  17th  November,  1976.
 With  the  dissolution  of  the  previous  Lok  Sabha,-4  M.Ps  (Lok  Sabha)  who
 were  members  of  this  Committee  ceased  to  be  so  and,  as  per  instructions  of  the

 Official  Language  Department,  the  Committee  is.  being  reconstituted  in  accord-
 ance  with  the  new  guidelines  issued  by  that  Department.  A  draft  proposal
 has  already  been  sent  by  Ministry  of  Steel  and  Mines  to  the  Department  of

 is Official  Language  for  their  concurrence.  As  soon  as  their  concurrence

 received,  the  Resolution  mentioning  the
 names  of

 the  members  of  the  new

 Committee  would  be  published.

 राज्यों  ब  रोजगार  डाक्टरों  की  संख्या

 2219.  भी  माधवराव
 लिंधिया  :

 या  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 माच  और  1977  के  qr  में  ब ेरोजगार  डाक्टरों की  राज्यवार  संख्या

 क्या  इस  क्षेत्र  में  नई  नौकरियां  उत्पन्न  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का  विचार  आगाम

 वष॑  कुछ  नई  योजनाएं  आरम्भ  करने  का  ह  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :  संबंधित  arfa-

 कारियो ंसे  सूचना  एकत्र की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा  प्रटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 wwaaq  में  अन्य  नौकरियों  का  सजन  करने  के  लिंए  कोई  भी  नई  योजना  fam  राधिन  नहीं
 |

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 डाक  तया  तार  विभाग म  जायदाद  की  जांच  के  लिये  व्यवस्था

 220.  भी
 श्याम  सुन्दर गुप्त  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  :

 क्या  डाक  तथा  तार  महानिदेशालय  में
 विभिन्‍न  स्तरों  और/या  सकिल  स्तर  डाक  तथा

 पार  fay  के  कमंचारियों  और  अधिकारियों  की  जायदाद  faacfrat  की  नियमित  के  faa

 कोई  उचित  ब्थ्वस्था  नहीं है  ;  और
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 _  (a)  यदि
 तो  उनकी

 डाक  तथा  ता
 र

 विभाग  के  सतर्क  ता  विभाग  को  Ts  करने  तथा  सभी
 श्रेणो  के

 टेलीफोन  इंजीनियरी  सेवाओं  द्वारा  प्रस्तुत  चल  तथा  अचल  सम्पत्तियों
 की  सभी  विव

 रणियों
 की  नय  सिरे  से  जांच  करवाने

 के  लिये  सरका र  का  क्या  कार्य  वाही  करने  का  विचार

 दे  और  दोषी
 अधिकारियों

 के
 विरुद्ध

 क्या  उपयुक्त  काय  are  की  गई  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव
 :  और  (@):aeqfa rere fra cert सम्बन्धी  विवरणों

 की  नियमित  जांच  की  कार्यविधि  और  इसकी  आवश्यकता  के  बार  में  विस्तृत  अनुदेश  डाक-तार  विभाग

 मैं  पहले  ही  से  मौजूद है  इन  अनुदेशों  के  अनुसार  संम्पत्ति-विवरणों  की  पूरी-पूरी  जांच  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कायंवाही की  जाएगी  ।  इस  सिल  सिसे  में  आवश्यक  कदम  उठाए  जायेंगे

 बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  आयोजित सामाजिक
 सुरक्षा

 तया  राष्ट्रीय  विकास  के

 लि

 2221.
 att a7  मुखर्जी

 :
 क्या

 aera era
 me

 तथा  श्रममंत्री यह  बताने  की  wet  करेंगे  z

 क्या
 अन्तर्राष्ट्रीय

 श्रम  erat  के
 संत्वावधान

 में  भारत
 में  सामाजिक  geen  और

 विकास
 के  बारे  में  कौई  afaatz

 र  हुआ  था  ;

 4)  afc  gt,  तो  उसमें  ear  सिफारिश की  गई  ;  और

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  तया  संतदीय  HA  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामकृपाल  fag):  जी  हां

 (a)  नई  दिल्‍ली  में  19  से  1977  तक  हुए  सा  माजिक  सुरक्षा  और  राष्ट्रीय  farsa

 सम्बन्धी  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन/नावें  राष्ट्रीय  सेमिनार  के  मुख्य  निर्णयों  और

 सिफारिशों  का  सार  aaa  है  ।  [  प्रंथालय  मं  रखा  गया  ।  व fag  संख्या  1224/77]

 सेमिनार  को  fafaet  सिफारिशों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 Experts  in  Mauritius

 2222.  Shri  Ugrasen:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 ‘State

 a)  the  number  of  Indian  experts  working  in  Mauritius  at  present  and

 their  fields  of  work;  ह

 (b)  whether  it  is.  a  fact  that  the  Government  of  Mauritius  have  asked

 more  experts  from  India;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Sama-

 rendra  Kundu):  (a)  According  to  information  available  with  the  Ministry  of

 External  Affairs,  there  are  59  Indian  experts  presently  working  in  Mauritius.

 Of  these,  41  are  under  the  Indian  technical  and  Economic  Cooperation  Pro-

 gramm  e,  and  18  on  bilateral  contract.  The  experts  belong  to  various  fields

 of  speci  lisations  incliding  engindéring,  medicine,  forestry,  geology,  fisheries,

 law,  agriculture,  fine  arts,
 sports,

 etc.

 (b)  &  (c):  We  do  receive  requests  for  additional  experts  from  time  to

 time  and  try  to  meet  them  to  the  extent  practicable  in  the  spirit  of  the  friendly

 cooperation  which  characterizes  Indo-Mauritian  relations.
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 oe  लिखित  उत्तर

 ores  देदों  को  जेजे  गए  डाक्टर

 2223.  श्री  कचरुमल  हेमराज  जेने  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  अरब  देशों  को  कितने  डाक्टर  भेज  गय े;

 डाक्टरों  को  विदेशों  को  भेजने  के  लिए  चुनने  की  कंसौटी  क्या  है  अर्थात्‌
 उनको

 आदि  और  उन्हें  कितने  वर्षों  के  लिए  विकेश  भेजा  जाता  है  ;

 अरब  देशों को  भेजे  जाने  के  लिए  कितने  डाक्टरो  के  आवेदन  पत्न  मंत्तालय  के
 fartareta

 हैं  और  वे  कबसे  निणंयाधीन  हें  तथा  उन  पर  कब  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ;  शौर

 क्या  अरब  देशों  को  डाक्टर  भेजने  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  gat  कों  कोई  trafanat

 दीजाती है  ?

 राज्य  मंत्री  AAT  "eg ) LJ 2  87.0  (31  अक्तुबर  1977

 उम्मीदवारों  का  वास्तविक॑  चैयन  की  मांग  करने  बाली  विंदेशी  सरंकाररों/अभि

 करणों  द्वारा  उम्मोदवा रो  की  उस  सूची  मैं  ते  fear  जाता  है  जो  विदेश  मंत्रालय  के  से  कामिक

 एवं  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  उम्मोदवारों  विवरणों  agar  भारत  में  लिए  गए

 त्कार  के  आधार  पर  प्रस्तुत  करता  है  ।  कार्मिक  एवं  सुधार  विभाग  अपने  यहां  की  सूचियों

 में  से  ऐसे  उम्मोइवारों  के  say  बारी  आने  पर  wedifaa  करता  है  जो  निर्धारित

 और  अनुभव  के  आधार  पर  sate  हों  विशेषज्ञ जो  रनाताक  atat  उससे  area  यॉर्ग्यति  रखते

 हों  और  जिन्हें  अपने  विशिष्ट  क्षेत्र  में  तीन  ae  का  अनुभव  हो  इस  सुची  अपना  पंजीकरण  सकते

 यह  पंजीकरण  तीन  ag  के  लिए  वध  होता  है  जिसके  समाप्त  होने  पर  उम्मीदवार  इसका  नवी*

 करण  करा  सकता  तै
 ष  ।  सरकारी  और  अद्ध  री  कम  चा  रियों  को  पंजीकरण  लिए

 अपने  आवेदन  पत्न  अपने  नियोक्ताओं के  माध्यम  से  भे  जने  होते  '  हैं  ।
 प्रतिनियुक्ति

 की  aafa

 analyz  पर  एक  ay  से  तोन  ब  होती  और  Start  कर्मचारियों  के
 मामलें

 में  a8  अधिक  से

 अधिक  पांच  ag  तक  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।

 (7)  30-10-1977 को  AHNFT  और  भम  रीका  विकासशील  देशो  में

 निय॑क्ति  के  लिए  कार्मिक  एवं  प्रशासनिक
 सुधार

 विभाग  द्वारा  पंजीकृत  किए  गये  डाक्टरों  की  संख्या

 8,779
 थो

 ।  चूंकि  यह  gat  att  वर्ष  के  लिए  वध  इसलिए  कोई  आवेदन

 पत्र  तीन  वर्ष  से  अधिक  अवधि  से  निलंबित  नहीं  है  यह  बताना  सेभंव  नहीं  है  कि
 पंजीकृत  किए

 गए  उम्मोदवार  का  वास्तविक  चयन  कब  होगा  क्योंकि  यह  विदेशों  की  मांग  पर  frat  करता  है  ।

 (a)  विदेशों  में  frre  करने  के  far  उचित  sralearet  का  नाम  भेजते  समय  किसी  विशेष

 श्रेणो  को  कोई  वरी  यता,नहीं  जाती

 wit  आधोरिटी  आफ
 इंडिया

 लिमिटेड  की  Azraaaet  इंजीनिर्वारग  कन्सल्टेंसी  RUT ATS AMT

 ह्वारों  संपंघ्रों  कों  लगाने  का
 अनुरोध

 2224.  श्रो  पी०  araitata  नायडू
 ः  क्या

 इस्पात
 और  खान  मंत्री  यह  बताने  BY  कृपा  करेंग

 fa

 ait  yz reifitaa  इंजीनियरिंग  Faery  आंगेना  जो  स्टील  anh  eel
 साफ

 इंडिया  लिमिटेड  का  एक  सहायक  संगठन  ने  केन्द्रीय  सरका र  को  एलूमिना  और  अल  मिनियम  q-

 यंत्रों
 के  स्थापन  स्थलों  की  संभाव्यता  पर  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;  wie
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 क्या  उन्होंने  एलुमिना  संयंत्र  को  आंध्र  प्रदेश  के  विशाखापत्तनम  जिला  के
 नरसिंहाटनम

 के  कृष्णा  देवी पेट  मे ंऔर  बल ्  नियम  संयंत्र को  विजयवाड़ा  के  समीप  इब्राहिम  पटनम  में  लगाने

 की  सिफारिश  की  है  ?

 इस्पात और  खान  राज्य
 मंत्री

 कड़िया
 :  और  :  पूर्वी  घाट  बाक्साइट

 भंबारों  पर  आधारित  एल्यूमिना  कारखाने  के  बारे  में  मैकोन  मेटलर्जी कल  इंजी  निर्यारग  कंसल्टेंसी

 संगठन  ने  एक  रिपोट  भारत  एल्यमीनियम  कंपनी  को  पेश  कर  दी  है  ।  उन्होंने  आंध्र  प्रदेश

 में  एल्यूमिना  संयंत्र  के  लिए  अनेक  संभावित  स्थलों  पर  विचार  किया  है  जिनमें  से  एक  कृष्णादेवी  पट्टा

 के  निकट  गोलकुंडा  भी  है  ।

 साध्यता-पुर्वे  रिपोट  मिलने  के  रुस  के  स्वेतमेत  प्रोम  एक्सपोर्ट  तथा  भारत  एल्यू०  कंपनी

 लि०  के  बीच  सद्धान्तिक  करार  हुआ  है  जिसके  अनुसार  पुर्वे  पक्ष  इस  परियोजना  के  लिए  व्यापक  साध्यता

 अध्ययन  के  प्रस्ताव  भज  गा  और  परियोजना  को  उपयोगी  पाए  जाने  पर  उसे  आधार  पर

 स्यापित  किया  जाएगा  ।  कथित  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  की  जांच  कर  लेने  के  बाद  हो  कारखाने

 के  लिए  उपयुक्त  स्थल  के  बारे  में  fara  किया  जाएगा ।

 Taare  अयस्क  को  मांग

 2225  शी  क०  राम लि  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हर  प्रकार  को  आवश्यकता  के  लिए  कच्चे  मेग्नेसा इट  अयस्क  की  कितनी  मात्रा  की  आवः

 श्यकता  है

 क्या  हम  मांग  की  पूति  के  लिए  कच्चे  मेग्नेसाइट  का  आयात  कर  रहे  ह  ;  और

 यदि  हम  areata र  है  तो  क्या  मेग्नेसाइट  का  आयात  उच्च  किस्म  के  लिए  किया  जाता

 है अथवा  किसी  अन्य  आधार  पर  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कड़िया  aust)  कच्चे  मेग्नेसा इट
 अयस्क

 की  समस्त  sfaag  आवश्यकता  लगभग  4  लाख  टन  है  |

 और  :  कच्चे  मेग्नेसाइट  का  आयात  नहीं  हो  रहा  है  ।  फिर  क्वालिटों  के  विचार

 से  कमो-कभी  बनंटਂ  मेग्नेसाइट  का  आयात  किया  जाता  है  ।

 इस्पात  का  उत्पादन

 2226.  भी  एस०  आर०  दामाणी  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 चालू  वर्ष  के  पहले  6
 महीनों

 में
 एकको

 में  इस्पात  के  उत्पादन  एवं  पारेषण

 सम्बन्धों  आंकड़े  क्या  हूं  और  गत  वर्ष  से  किस  प्रकार  तुलनीय  है ं;

 31  1977  को
 स्टाक

 की
 स्थिति  क्या  थी  ;

 क्या  आन्तरिक  मांग  में  वृद्धि  हुई है
 यदि  हां  ,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 चाल  ag  में  स्थिति की  क्या  TERTAATT  है
 ?
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 लिखित  see

 ह

 इस्पात और  खान  मंत्री  बीजू
 :  1977  तथा

 1976  के  दौरान  सर्वो्तोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  और  प्रेषण

 तथा  उनमें  कमी-बेशी  के  आंकड़े  संलग्न  विवरण में  दिये  गये हैं  ।

 31-10-77  को  मुख्य  उत्पादकों
 के  पास

 इस्पात
 का  स्टाक  लगभग

 13  लाख
 टन  था

 ।

 ay,  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा
 अप्रेल

 से
 1977  की

 अवधि
 में  घरेलू  बाजार

 में  लगभग  30  लाख  टन  विक्रेय  इस्पात  बेचा  गया  जबकि  अप्रैल  से  1976  को  अवधि  में

 25  लाख  टन  fama  इस्पात  बेचा  गया  था  |

 घरेलू  आवश्यकताओं  को  ध्यान में  रखते  व्षं  1977-78 के  दौरान  इस्पात  के
 निर्यात

 को  सम्भावना  संतोषजनक  है  ।

 जर

 टन
 नन

 उपादेन  Tay
 =

 कमी-बशी का  रखाना

 सितम्बर

 1977  1976  1977  1976

 2  3  6

 faarg  953  983  30  931  1032

 419  443  24  433  464  31

 राउरकेला  550  558  8  545  529  (+)  16

 बोकारों  439  343  96  429  338  91 (+)  (+)

 इसको  237  255  18  246  271  25

 टिस्को  के
 विधि

 769  730  (+)  39  788  727  (++)  61

 3367  3312  (+)  55  3372  3361  (+)  11
 a

 मंत्रालय  क  कार्यकरण  में  af<ada

 कि

 2227.  भी  एस०  आर०  दामाणी  :  कया
 इस्पात और

 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  हाल  ही  में  मंत्रालय  तथा  इसके  प्रशासकी य  नियंत्रण के  अधोन  विभिन्न  संगठनों  तथा

 उत्पादन एककों  के  PTT TU  में  कुछ  परिवर्तन किये  गये  हें  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है  और  पुनगंठन के  परिणामस्वरूप  क्या  लाभ  होने
 की  सम्भावना है  ?

 इस्पात  और  खान  wat  (ait  बोजू  और  (a):  अभिप्राय

 कारी  क्षेत्र  के  इस्पात  उद्योग  के  पुनगंठन  के  बारे  में  हाल में
 सरकार  द्वारा  लिए  गएं  निर्णय
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 (Sake)

 से
 यह  मह

 कि
 qa  किया  गया  कि  इस्पात  उद्योग  की  कायंकृशलता के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है

 सावं  जनिक  क्षेत्र  के इस्पात  कारखानीं  की  एक  समग्र  कम्पनी के  सर्वोर्पारि  नियंत्रण  में  लाया  जाये
 ताकि  यह  एक  सवंतोमुखी  इस्पात  कम्पलीक्स के  रूप में  कार्य  ig  ae  और उन  सभी  कार्यों
 जितका  इस्पात  उत्पादन  से  सम्बन्ध  नहीं  इसके  अधिकारक्षेत्र  से  बाहर  रखा  जाये
 weqifasz  पुनगंठन  की  मुख्य-मुख्य  बा  तें  इस  प्रकार  हैं

 (1)  हिन्दुस्तान  स्टोल  बोकारो  स्टील  सेलम  स्टील  सेल  इन्टरनेशनल

 भिलाई  इस्पात  राउरकेला  इस्पात  लि०  और  दुर्गापुर  मिश्र  इंस्पात॑  लि  ०,
 जौं

 कि
 स्टील  अथारिटी आफ  इंडिया  लि०  के  पूर्ण  स्वामित्व  में  इसकी  केम्पनिर्या

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०
 में  मिला  दी  जाथेंगी  मौर  थे  कंपनियां

 सेल  के  प्रभाग के  रूप  में  कार्य  करेंगी ।

 (2)  इस
 समय  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  fito  में  सरकार  के  जो  शेयर  हू  उनको

 सेल॑  को  अन्तरित  कर  दिया  जायेगा  और  यह  कम्पनी  सेल  की  एक  सहायक  कम्पनी  बन

 जायेगी  |  वित्तीय  संस्थानों  तथा  अन्य  पार्टियों हारा  लिए  गए  शेयरों  के  अधिग्रहण  के

 पश्चात्‌ इस्को  भी  सेल  का  एक  प्रभाग बन
 जायेगी

 (3)  Aerasitaar  एण्ड  इंजो  निय  रिंग  कन्सलटेंट्स  हिन्दुस्तान  स्टील

 वक्‍्सं  कंसट्रक्शन  लिमिटेड  और  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  जो  कि  सेल  के  पूर्ण

 स्वामित्व  में  इसकी  सहायक  कम्पनियां  इस्पात  विभाग  के  सोधे  प्रशासनिक  नियंत्रण

 में  स्वतंत्र  कंपनियां  बन  जायेंगी  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  की  पिरिवुरू

 और  मधाटाबुर लौप  अयस्क  की  खाने  सेल  को  अन्तरित  कर  दी  जायेंगी  और  ये  खानें

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  रक्षित  इकाइयां  होंगी  ।

 भारत  रिफ्रेक्टरोज  जो  कि  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  के  oo  स्वामित्व  में  उसकी
 (4).

 एक  सहायक  कम्पनी  है  और
 अन्य  संभी  उध्मसह  इको  इयां  इस्पात  विभाग  के  सीधे

 am  में  आ  जायेंगी

 (5)  भो जुडोह  और  पाथरडौह  में  हिन्दुस्तान  cere  लिमिटेड  की  केन्द्रीय  कोयला

 शालाएं  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  को  अन्तरित  कर  दी  जायेंगी ।

 (6!  सेल  में  कार्यात्मक  प्रभाग  होंगे  जो  इसकी  विभिन्न  इका  इथों  के  को  करेंगे  और  निगम

 स्तर  पर  नोति  संबंधी
 मामले

 faqerat  |

 (7)  विभिन्न  इका  इयों  के  मुख्य  arate रो  ai fig  रियों  को  अधिकाधिक  स्वतन्त्रता  दी
 जाये

 पेग

 तार्कि  इन  इकाइयों के  काम  मैं  अधिकतम  कुशलता  भा  सकें  ।

 (8)  इन  प्रस्तावों  को  विधान  द्वारा  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उपर्युक्त  के  अलावा  मंत्रालय  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  are  की  दुष्टि से

 मंत्रालय
 के

 कांयं
 को

 ara  बनाने  के  लिए कुछ
 सामान्य  उवाय  किए  गए  अन्य  देशों  कें

 कार्य  क्रमों
 औ  प्रायोजनाओं

 जिनमें  हमारे  इंजीनियरी  और  उत्पादन  संगठन  बड़ी  माता
 में
 att

 ले  सकतें

 बल  देने  के  लिए  अपर  सचिव  को  देखरेख  में
 अन्तुर्राष्ट्रोय  सहयोग

 के  बारे  में
 मं॑ज्नालय में  दक  विशेष

 कक्ष

 भी  गया
 है

 ट



 1  दिसम्बर  1977  लिखित  सत्तर
 ee  भवाना

 avert.  quave  के  fen  wi

 BIBS.  की  भार०  Ho  :  खंसदीस  बाय  पंगी  यह  बताने  SRT

 किं

 क्या  जीवत  निर्वाह  सूचकांक के
 लिए  अभी  भी  “1966  को  ही  मम

 जाता  है  ;

 क्या  विभिन्न  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  परिवारों  का
 नमूना  सर्वेक्षण

 sf  दस  वष  बाद  किया

 जाता  है

 क्या  ऐसा  सर्वक्षण
 1970  में  किया  गया  था  |

 क्या  उपरोक्त  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  यदि

 तो  कब  और  यदि  तो  विलम्ब
 के

 कया  कारण हें  और

 जीवन  निर्वाह  सूचकांक  के  लिए  '1970'  को  आधार  ae  कब  माना  जाएगा  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  से  (=)  श्रमजीवी  at  के  लिए

 उपभोगता  मूल्य  सुचकांक  की  वतंमान  सीरीज़  का  आधार  वर्ष  1960  है  और  सीरीज़  1958-59  में

 किए  गए  परिवार  आय  तथा  व्यय  सर्वेक्षणों  पर  आधारित  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  faur-

 रिशों  के  परिवार  जीवन-निर्वाह  सर्वेक्षण  सूचकांक  के  लिए  वेटिंग  डायग्राम  को

 अद्यतन  वनाने  हेतु  10  वर्षों  के  अन्तराल  में  किया  जाना  श्रम  ब्यूरो  ने  नवी  नतम  श्रमजीवी

 परिवार  आय  और  व्यय  सर्वक्षण  1971  किया  ।  दस  सवक्षण  के  आधार  पर  1971-100

 के  अधार  पर  सुचकांक  को  नई  सी री जें  को  तयार  किया  जा  रहा  1971  आधार  वाली  सी  रीज़ों

 को  प्रारम्भ  करने  के  प्रश्न  पर  उपभोगता  मूल्य  सम्बन्धी  जिसका  मत्य

 सुचकांक  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  गठन  किया  गया  की  रिपोर्ट  को  ध्यान

 रखने  के  बाद  fauna  कियाਂ  जाएगा  ।

 S.T.D.  Service  in  Bhagalpur  City

 2230.0  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav  :  Will  the
 Minister

 of  Communi-
 cationg  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  for  intro-.
 ducing  S.T.D.  Service  Scheme  in  Bhagalpur  City  in  Bihar;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  would  start  functioning?

 The  Minister  of  State  for
 Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai)  (a)  (b):  Yes,  Sir.  Bhagalpur  is  at  present  a  manual
 telephone

 exchange,  It  is  expected  to  be  converted  to  automatic  working  in  1981-82.

 STD  facilities  will  be  introduced  soon  after  the  above  conversion,

 Contraceptive  Pills

 2231.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased:  to  state :

 (a)  whether  Government  have  decided  to  bring  in  the  market  soon  the

 contraceptive  pills;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
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 Written.  Answe  15
 December  1,  1977

 eee
 The  Minister  of  Staite  for  Health  and  Family

 Prasad  Yaday):  (a)  &  (b):
 Welfare  (Shri  Jagdambi

 Contraceptive  pills  manufactured  by  several
 private  Drug  companies  are  available  in  the  market.  Feasibility  of  commercial
 distribution  and  sale  of  contraceptive  pills  at  present  distributed  free  under
 the  Family  Welfare  Programme,  is  also  being  examined  but  no  decision  has
 yet  been  taken  in  this  regard.

 हैदराबाद  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  के  आवेदनपत्र  को  संख्या

 2232.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :  क्या  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  15  1977  के  पासपोट  नियमों  के  परिवत न  के  पश्चात  से  हैदराबाद  स्थित

 क्षेत्रीय  पासपोटों  कार्यालय  में  पासपोट  के  लिये  araeqrat  की  संख्या  में  वर्दाघि ८  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  कार्यालय  में  कमंचारियों  की  संख्या  पर्याप्त  और

 यदि  तो  वहां  पर  क्या  परिवतंन  करने
 का

 विचार  है  ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  कुन्डू  )
 :  हैदराबाद  कार्यालय

 में  qraqie.
 के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  चौगनी  से  ज्यादा  हो  गई

 और  :  इस  बढ़  हुए  काम  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  हैदराबाद

 लय  के  लिए  तदथं  आधार  पर  8  अतिरिक्त,कमंचारी  रखे  जाने  की  संस्वीकृति  दी  है  ।  सरकार  इस

 कार्यालय  की  स्थिति  पर  पुर्नविचार  करेगी  और  जब  जसी  आवश्यकता  होगी  उसके  अनुसार  फिर  सम ु-
 चित  कदम  sora  ।

 आन्ट्ल  प्रदेश  में  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  खोला  जाना

 2233.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  एक  ऐसा  ही  अखिल  भारतीय  चिकित्सा-विज्ञान  संस्थान  खोलने  का

 भोई  प्रस्ताव है  जेसा  नई  दिल्‍ली  में  है  ;  और

 ह
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हमें  अखिल

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  माडल  पर  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  अखिल  भारतीय

 विज्ञान  संस्थान  की  स्थापना  करने  के  विषय  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Malaria  Eradication  Programme

 2234.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  culex  male  mosquitoes  are  not  found  in

 Purnea,  Katihar  and  other  cities  in  Northern  India  and  inspite  of  that  officers

 and  employees  engaged  in  Filaria  Eradication  Campaign,  are  working  there;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  after  developing  Filaria  the  patient  has

 fever  along  with  cold  and  some  glands  are  also  affected;

 (८)  whethdr  such  patients  are  not  found  in  said  places  in  Northern  India

 but  the  complaints  of  malaria  incidence  have  increased;  and
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 if  so,  the  time  by  which  Malaria  Eradication  Campaign  instead  of

 Filaria
 would  be  started  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav):  (a)  No,  on  the  other  hand,  the  towns  of  Katihar,  Purnea,

 Bettiah,  Motihari,  Muzffarpur,  Darbhanga,  Chhapra,  Hazipur,  Barauni  and

 Bhagalpur  in  North  Bihar  have  high  densities  of  culex  fatigans  mosquitoes

 (both  male  &  female).  Hence  activities  under  National  Filaria  Control  Pro-

 gramme  are  in  progress  in  these  towns.

 Yes,  filariasis  is  characterised  by  repeated  attacks  of  fever  and  swel-

 ling  of  glands  followed
 by

 permanent  swelling  of
 different  limbs  and  genitals.

 (c)  No,  the  towns  in  question  are  endemic  for  filariasis.  The  comparative

 figures  of  reported  Malaria  positive  cases  during  the  corresponding  period

 upto  August  in  1976  and  1977  in  the
 districts

 referred  to  are  given  below:

 1976  1977

 (upto  August)  (upto  August)

 Purnea  2

 Katihar  e  9  2

 Bhagalpur  4  30

 Saharsa  e  e  78  268

 (d)  Anti-larval  operations  are  carried  out  under  both  the  Urban  Malaria

 Scheme  and  Filaria  Control  Programme  with  a  view  to  reducing  the

 density.  Thus  Anti-larval  work  in  the  towns  referred  to  is  aimed  against  all

 mosquitoes  including  those  that  spread  Malaria.  Besides,  Anti-malarials  for

 treatment  of  malaria  Cases  are  also  provided  in  these  towns.  Assistance  to
 State  Governments  is  admissible  for  antimalarial  activities  in  accordance  with
 the  modified  plan  of  operation  for  malaria  control.  The  plan  is  applicable
 to  areas  having  an  annual  parasitic  index  of  2  or  more  cases.  per
 of  population.  thousand

 R.M.S.  Office  at  Barsoi  Junction

 *2235.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  R.M.S.  office  at  Barosoi  Junction  on  N.E.  Railway
 receives  ten  thousand  letters  daily;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  neither  provision  for  registration  of
 letters  there  nor  has  a  P.C.O.  been  provided  in  public  interest;

 (c)  whether  there  is  no  arrangement  there  for  sorting  of  letters;  and

 (d)  if  so,  when  arrangements  for  registration  and  sorting  of  letters  will
 be  made  and  also  P.C.O.  provided  and  in  Case  it  is  not  proposed  to  do  so,
 the  reasons  thereof  ?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo
 Sai)  :  (a)  No.  Sir.

 (0)  and  (c)  Yes,  Sir.

 (d)  There  is  no  proposal  at  present  for  providing  for  the  sorting  of  letters
 inctalling  a or  for  booking  of  registered  letters  or  for  a  Public  Call  (000८
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 a

 थे  ade  wi  fice  सय

 2236.  थी  समर  weal  :  कया
 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (3)  dat  fanranaar  में  एक  समेकित  pews  रूंयंत्र  की  स्वापना  बारे  में  कोई

 प्रस्ताव &  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  अफर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  ह  राज्य  मंत्री  कडिया  q°e4)  :  (*)  और  =

 सरकार  विशाखापत्तनम  सहित  बन्दरगाह  को  सुविधा  वाले  कुछ  नगरो  में  निर्यातोन्मुख  इस्पात

 खाने  लगाने  संभावना  पर  विचार  कर  रही  है  ।  fantarcaaa  में  लगाए  जाने  वाले  30  लाख

 टन  के  इस्पात  का  रखाने  के  लिए  AIETI——ee  दस्तूर  एण्ड  कण  प्रा०  लि०  द्वारा

 एक  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तेयार  किया  गया  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  इस

 वेदन  को  रही  इस्पात  और  खान  सचिव  जो  हाल  ही  में  सोवियत  रूस  के  दौरे  पर

 गए  सोवियत  रूस  की  सहायता  से  बन्दरगाह  ही  सुविधा  वाले  नगर  में  एसे  एक  का रखाये  के  प्रथम

 चरण  में  एक  धमन  भट्टी  लगाने  के  बारे  में  समस्वेषण  geared  बातचीत  भी  की  थी  ।

 स्वास्थ्य  और  afzatz  कल्याण  मंत्री  को  प्रस्तुत  अभ्यावेदन

 2237.  मार०  Bo  WMEIAT  :  BT  स्वास्थ्य  ale  qizatz  कल्पाण  मंत्री  मह  बताने  की

 ga  ate  कि

 28  faaraz,  1977  को  पुणे  के  दौरे  के  समय  उनको  कितने  अभ्यावेदन

 क
 प्राप्त  हुए  थे  ह

 उपरोक्त  अभ्यावदन  पर  सरकार  ने  क्या
 कार्प  बाह्ी

 की  है  और  क्या  सम्बन्धित  ब्यकतियों

 थे
 को  तदनुसार  सूचित  किया  wat  था

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हूं  ;  और

 काय  वाही  कब  TR: BT  जायगी  और  क्या  सम्बन्धित
 ब्य

 facat
 को  तदनुसार  सूचित

 faut  जायगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  राजू

 :  (®),  और  (4)  :

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  के  28  1977  के  पण  के  दौरे

 के  उनको  प्राप्त  हुए  अधिकांश
 अभ्यावेदन  महाराष्ट्र  राज़्य  सरकार  से  संबंधित  थे  और  ्य  सार

 उस  अवसर  पर  उपस्थित  राज्य  सरकार  के  अधिका  रियों
 को  दे  दिये  गएं  थे  ।  तीन  अभ्यावेदन  भारत

 सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  से  संबंधित  और  इसलिए  आवबबण्क  काय  वाही  हेतु  उनको  भेज  दिये

 गए  थे
 |  केवल  12  अभ्याव  दन  इस  से  संबंधित  थ .और  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Reduction  in  Call  Charges  of  Vantholishapur,  Junagarh  District

 +2238.  Shri  Dharmasinghbbhai  Patel:  Will.  the.  Minister  of

 be  pleased  ta  state  :

 Communications

 (a)  Whether  Shapur  (Sorad)  is  only  5  Kilometres  from  Vantholi  (Sorad):

 Telephone  Exchangé  in  Junagarh  District,  Gujarat  and  if
 so,

 the  reasons  for

 charging  50  ‘paise  ‘per  call  for  Vantholi-Shapur;  and
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 (b)  the  date  when  50  paise  telephone  charge  for  Vantholi-Shapur  was
 introduced  and  when  this  is  likely  to  be  reduced?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai)  (a)  These  two  places  are  having  separate  Telephone  Exchange  Systems.
 Calls  between  these  two  Stations  are  treated  as  Trunk  Calls  and  charged  as

 such.

 (b)  The  present  rate  of  50  paise  for  Trunk  Calls  charges  between  two

 stations  within  20  Km  is  prevalent
 with  effect  from  Ist  March,  1976  and  there

 is  no  proposal  now-to-revise  these  rates.

 Installation  of  Telephone  Exchange  at  Difawar  Nagar

 2239.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  Will  the  Minister  of  Communications

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  telephone  exchanges  at  Vantholi  (Sérad)  and  Shapur
 (Sorad)  in  Junagarh  District  of  Gujarat

 both  these (b)  whether  Government  propose  to  discontinue  telephone

 exchanges  and  provide  a  single  telephone  exchange  at  Nagar
 situated  between  Vantholi  and  Shapur;  and

 (c)  whether  this  will  curtail  the  expenditure  being  incurfed  on  both  the

 telephone  exchanges  at  Vantholi  and  Shapur  and  if  so,  the  action  proposed

 to
 be  taken  by

 Government
 in  this  regard?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo
 Sai):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  &  (c)  No,  Sir

 Lalpur  Post  Office

 2240.  Shri
 Dharmasinhbhai

 Patel  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Post  Office,  Lalpur,  a  taluka  headquarters  in  Jamnagar
 District  of  Gujarat,  has  .been  functioning  in  a  hired  building  and  if  so,  since
 when;

 (b)  whether  a  plot  for  construction  of  a  Post  Office  building  in  Lalpur
 has  been  purchased  and  if  so,  when  and  the  area  thereof;  and

 wil (c)  when  will  the
 Post,  Office  building  and  quarters  for  employees

 be  constructed  and  when  is  the  Post  Office  likely  to  start  functioning  in  its.
 own  building?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sakhdeo

 Sai):  (8)  Lalpur  Post  Office  is  functioning  in  a
 rented

 building  with  effect
 from  1-6-1964.

 (b)  A  plot  of  Tand  measuring  17085  sq.ft.  was  purchased  on  6-12-1966.

 (c)  The  work  relating  to  Post  Office  building  has  been  approved  for
 construction  which  will  commence  in  a  month  or  two.  The  Post  Office  wiil
 shift  to  the  new  building  as  soon  as  the  construction  is  complete.  There  is.
 no  proposal  for  construction  of  staff  quarters  at  Lalpur  for  the  present

 ज
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 a  December  1,  1977

 Local  Telephone  Advisory  Committee  in  Junagarh
 2241.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  ;

 be  pleased  to  st  ate:
 Will  the  Minister  of

 Communications

 (a)  whether  a  Local  Telephone  Advisory  Committee  is  formed  if  the number  of  telephone  exceed  1500  a  t  a  particular  place;
 (b)  if  so,  the  reaso  ms  why  such  a  Com  mittee  has  not  been  formed  for

 Junagarh  where  there  are  ab  out  1800  telephone  connections;  and

 will
 (c)  when  the  Local  Telephones  Adviso

 formed  and  how
 ry  Committee  for  Junagarh  city the  persons  will  be  incl  uded  in  it?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo
 Sai)

 :  (a)  No,  Sir.

 (by  Does  not  arise.

 (c)  Does  not  arise.

 दिल्‍ली  में  व्यक्त

 2242.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :
 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :

 शमी  सुरेन्दर
 fare  :

 कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्वम  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंग

 कि  :

 क्या  गत  आठ  महीनों  में  दिल्‍ली  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  में  बहुत  वुद्धि  हुई  है  ।

 यदि  तो  इत  अवधि  में  विभिन्न  रोजगार  कार्यालयों  में  fear  लोगों  के  नाम  ast  किए

 गए  ह ं?

 संसदोय  कायें  और  श्रम  मंत्री  रवीन्द  और  दिल्‍ली  में  बेरोजगार

 व्यक्तियों  की  संख्या  के  संबंध  में  थ  © QTy  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  माच  और  1977  के  अंत

 में  fare  में  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  दज॑  नौकरी  चाहने  वालों  सभी  अनिवायंतः

 बेरोजगार  नहीं  की  संध्या  से  संबंधित  उपलब्ध  सूचना  क्रमशः  2.  28  और  2.  23  लाख  जो

 पिछले  8  महीनों  के  दौरान  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  संख्या  में  न्यूनतम  कमी  दिखाता  है  ।

 रेलवेपुरा  नं०  2  टेलीफोन  weaae,  अहमदाबाद

 2243.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  हाल  ही  में  स्थापित  किया  गण  रेलवे  पुरा  नं०  2  टेलीफोन  UTP HT,  अहमदाबाद

 तयार  है  और  अभी  तक  उसे  उपयोग में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  और  चालू  नहीं  किया  जा  रहा  है

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;

 ag  एक्सचेंज  कब  चालू  होगा  और  आवे  दंकों / उपभोक्ताओं  को  कब  तक  नये  कनेक्शन  दिये

 ;  और

 art  gee उक्त  एक्सचेंज  को  अप्रयुक्त  acs  पड़ा  रखन ेसे  सरकार  को  कितनी  हानि  हो  रही

 है ?
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 संचार राज्य  मंत्री  :  (#),  (@),  (7)
 aga

 बाद  में
 रेलबेपुरा

 नं०  2  टेलीफोन  एक्सचेंज  विस्तृत  परीक्षण  के  बाद  1977 के  शुरू में

 किपे  जाने  के  लिए  तैयार  हो  गंगा  था  ।  तत्संबंधी  कार्य  ज  से  कि  इलाकों  का  समायोजन  करने  के  लिए

 केशुलों  की  gaat
 अन्य  एक्सचेंजों  के  साथ  एक  दूसर  को  जोड़ने  के  लिए  जंक्शन  उपस्कर  की

 aIqegyT  और  उपभोक्ता
 ट्रंक

 srafan  के  लिए
 ट्रंक

 आटो  के  साथ  जोड़ने  के  ay

 भी  उसी  समय  पुरे  हो  गये  थे
 ।

 यह  एक्सचेंज  26-11-77  को  चालू  किया
 जा

 चका  है  ।
 इसमें रंलव  पुरा  तू ०

 1
 से

 1,500
 लाइनें

 अन्तारत  की  गई हूँ  ।  रायपुरगेट  से  रेलवेपुरा  न०  1  को  और  वाटवा  से  रायंपुर गट
 को  चालू  कनेक्शन

 अ्तारत  करने  का  काम  इस  समय  चल  रहा  है  ।  इन  सभी  इलाकों  में  अगले  2  महीनों  में  ट ेलीफोन

 कनेक्शन  दिए  जाने  ह  ।  इस  प्रकार  श्रतीक्षा  सूची  में  काफी  क्रम  आव  दकों  के  नाम  जाएंगे

 स्त्रास्थ्य  को  महत्वपूर्ण  समस्याओं  पर  अनुसंधान  क  लिए  विशिष्ट  तरीकों  का  उपयोग

 2244.  शो  क०  AWas TT  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  पह  बताने  की  :  कुपा

 करेगे  कि

 देश  के  carey  की  महत्वपूर्ण  समस्याओं  पर  साथंक  अनुसंधान  के  लिए  विभिन्न  संस्थानों

 में  विशिष्ट  तरीकों  के  काय  की  पुनरावृत्ति  था  दोहरेपन  को  रोकते  उपयोग  करने  लिए  qar

 सुस्पष्ट उपाय  किए  गए  है  ;  और

 (@)  गत  सात  महोनों  में  इस  दिशा  में  कपा  विशिष्ट  उपाय  far  गए  ह  और  भविष्य  में  अनु -
 संधान  पर  उनका  कण  संभावित  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :

 सरकार  ने  एसी  योजनाएं  स्वीकृत  कर  दी  जिनके  अन्तगत  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  क्षेत्र  में

 बतमान  aeqEaTstyT  पर  रचनात्मक  अनसंधान  करने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  अनसंधान

 अखिल  भारतीय  आर्याविज्ञान  राष्ट्रीय  स्वास्थ्ण  और  परिवार  कल्याण  संस्थान  तथा  केन्द्रीय

 औषध  अनसंधान  संस्थान  जसी  संस्थाओं  को  धन  दे  दिग  जाता  है  ।  ए  सी  व्यवस्था  भी  कर  दीः  गई  है

 जिसके  द्वारा  पुनरावृत्ति  तथा  दोहरेपन  को  रोका  जाता  है  ।

 हाल  ही  में  क्षय  कुपोषण  और  पोषण  संबंधी  विकारों  और

 fatan  जसे  प्रायनि  कता  वाल  भिनत-शिनन  क्षत्रों  की  महत्वपर्ण  समस्याओं  पर  अनुसंधान  करने  की

 ओर  विशेष  ध्यान  दिय  गया है  ।

 प्राकृतिक  चिकित्पा  को  लोकप्रिय  बनाना

 2245,  श्री  सिह :  |  क्या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  की  कपा

 करेंग  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रधान  मंत्री  हारा  अखिलਂ  भारतीय  प्राकृतिक  चिकित्सा  सम्मेलनਂ

 में  दिए  गए  आश्वासन  के  अनरूप  प्राकृतिक  चिकित्सा  को  मान्यता  दे  दी  है  ;

 कया  सर्कार  का  प्राकृतिक  चिकित्सा  के  सिद्धांतों  को  प्राथमिक  और  माध्यमिक

 शिक्षा  के  पाठ्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  कब  ate
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 पा

 fratz  है  ?

 aor  सरकार  का  प्राकृतिक  चिकित्सा  को  जन-संचार
 के  से  लोकप्रिण  बनाने  का

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  प्रधान  मंत्री
 ने  एसा  कोई  आश्वासन  नहीं  feat  था  ।  वेसे  सरकार  इसे  एक  अलग  पद्धति  मावकर  स्व  fsoa

 तिक  उपचार  संस्थाओं  को  अनुदान  दे  रही  है  ।

 इस  समय  एसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 {@)  इस  समव  एसी  कोई  निश्चित  योजना  घिचा  TT ae  नहीं  है  ।  फिर  wr,  बीमा  रियों  की

 OF are  के  प्र  कोन  आसनों  लथा  अन्य  तरीकों  का  प्रचार  F4-TST TE र  माध्यमों  से  अवश्य  किया  जाता

 है

 इंशियत ga  सनफर्त्ररस  एसे  के  प्रशनोजेंट  क  बोधे  चर  seeertizea  भोषधियों  के  वा

 विचार

 2246.  ma  THT NE  सिंह  :
 क्या  स्वस्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कण  सरकार  इंडियन  ड्रग  म  नुफक्चरस  एसोसिएशन  के  प्र  जीडेंट  द्वारा  व्यक्त  किय  गय

 go  विचार  से  सहमत  है  कि  पौध  पर  आधारित  औषधियां  भारत  के  लिए.वसी  ही  बन  जायेंगी  से

 अरबों के  लिए  तेल  ;  और

 ofa  तो  इसे
 मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है

 ?

 1  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  गहरी  प्रसाद  :  और  :

 अपेक्षित  संचना  रसायन  और  उब  रक  मंत्रालय  जो  इससे  सम्बन्धित  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 से  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।

 साथ  व्यापार  और  बवारगसस  संधि

 2247.  श्री  Bo  मालन्ना  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपप  ata  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1977  के  टाइम्सਂ  में  ‘gfgua  मिशन

 ace  इन  डाके  आफ़  ए  र
 न्यू  ट्रेड  एण्ड  ट्रांसिस्ट  ट्रीटी  विद  नेपाल  के  साथ  नई

 तथा  सन्धि  के  लिणंण  के  बारे में  भारतीय  दूावास को  सूचना  न  शीष के  से

 शित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 afe  तो  इसके  वय  कारण  है  ?

 संदेश  cree  मंत्री  समरद्र  ges)
 म  और

 :  सरकार
 ने

 यह  प्रैस  Feat:
 देखी

 ।
 को  समुचित  रूप  से  धि  गया
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 हजा  और  sities  के  संबंध  से  किया  गया  सर्वेक्षण

 2248.  शी  ईश्वर  चौधरी  :

 श्री  डी०  alo  चम्द्रगोड  :

 क्या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  कौ  कृषा  करेंग  कि  :

 कण  देश  में  हैजा  और  तपेदिक  आदि  जैसे  रोगों  की
 संबंध

 Hae

 कार  ने  कोई  सर्वेक्षण  frat  है  ;

 तो  उन  राज्यों  के  नान  कया  है  जहां  प्रत्य  क  रोग  के  रोगियो ंको  अधिकतम  संछडा

 और

 इन  रोगों  परे  काबू  पानेंਂ  के  लिए  सरकार  क्या  प्रयास  करें  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  राज्य  मंत्री  WITH)  प्रसाद  :  भर

 :  हैजा  और  तपेदिक  के  बारे  में  अपेक्षित  सूचना  का  विवरण  WHAT  है  ।

 विवरण

 a  हैजा  तपेदिक

 1.  सर्वेक्षण  करने  भारत  सरकार  ने  एसा  अब
 तक  कोई भी  हां  ।  भारतीय

 आयु
 क  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  ae  क्रिया  कोजना-बद्ध  विज्ञान  अनुसंधान  of

 स्थिति  ।
 किन्तु  राष्ट्रीय  कुष्ठ  सर्वेक्षण  न्हीं  के  तत्वावधान  में

 fagaq  काय  क्रम  के  अंश  faut  है  1955-58  में

 के  रूप  में  य  agen जिलों  राष्ट्रीय  नमूना  क्षयरोग

 स्थापित  केन्द्रों  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  गया  ।  बाद

 अपने-अपने  सामान्य  कायें  में  देश  के  विभिन्न  भागों

 कलापों  के  अंग  के  रूप  में  में  लंघ कक  सर्वेक्षण  किए

 far  जात  हैँ  ।  हूँ  जिन  में  राष्ट्रीय

 क्षयरोग  सर्वक्षण

 fag  दिए  गए  हैं  ॥

 ु  उन  राज्यों के  ।  परन्तु  आंध्र  आँग  ASA  उत्तर  प्रदेश

 वाम  Sc  पश्चिम  प्रदेश  ,

 रोगियों  की  संख्या
 महा  नाडू ,

 स्वाधिक  है  ।  पश्चिम  बंगाल

 पां  ऑरबिहारने

 हिमाचल  सबसे  ज्यादा

 नागाल  fage  संख्या

 और  राजस्थात  सें  at  बताई  है

 रोगियों  की  काफी  संख्या

 हैं
 लला
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 ee

 ——
 कुष्ठरोग  हजा  तपे  दिक

 3.  सरकार  द्वारा  भारत  सरकार  ने  कुष्ठ  रोग  सरकार  क्षयरोग  नियंत्रण  कायं  फ्र्म

 रोगों  को  के  नियंत्रण  के  लिए  19  55  ने  राज्यों  को  का  देश  व्यापी  आयोजन

 ay  करने  के  में  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  केत्द्रीय  सहायता  किया  गया  है  जिसके

 लिए  किए  गए  कार्यक्रभ  आरंभ  fear  ।  दी  है  ताकि  वे  गत  जिलों  में  स्थापित

 प्रयास  ।  भिन्न मिस  मान  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य 386  कुष्ठ  नियंत्रण  यूनिटों  ,

 4,780  44,  शिक्षा  और  स्थानिक-भारीਂ  संस्थानों  के  सहयोग  से

 उपचार  331  राज्यों  में  हैजा  रोगियों  के  रोगों  का  पता

 129  निपंत्रण  दलों रीय  कुष्ठ  केन्द्रों  ,
 उनका  उपचार

 अस्थाई  aqeqaray  भर्ती  की  व्यवस्था  कर  करने  और  बी ०  सी ०  जी०

 के  वार्डों  (wears  में  20.  सकें  |  भारत  के  टीके  लगाने  के  लिए

 62  पुर्नर्नामित  हैजा  देश  के  प्रत्येक  जिले  में

 सर्जरी  यूनिटों  और  दो  नियंत्रण  दलों  स्टाफ  और  साजसामान

 को  सामग्री  और  से  लस  जिला  क्षयरोग  क  zt
 अनुसंधान  संस्थानों  की

 ह्थापना  की  गई  है  ।  उपकरण क  रूप  की  स्थापना  की  गई  हैं

 रंग  और  अंतरंग  सेवाओं  में  सहा  यता  ताकि  बीमार  लोग  अपने

 कें  माध्यम  से  आरंभ  में  प्रदान  करती  है  ।  घरों  के  नजदीक  इन

 व्यक्तियों  के  रोगों  का  पता  erary  का  लाभ  उठा  सकें  ।

 कमजोर  लोगों  में  तपेदिक लगाना  और  फिर  निर्या  मत

 रूप  से  उपचार  अब  के  विकास  को  रोकने  के

 लिए  19  55  से  बी ०  सी ० कुष्ठ  नियंत्रण  के

 सिद्धांत  हैं  ।  a  fama  जी०  के  टीके  लगाने  का

 संगठनों  को  भी  सहायता  काम  चल  रहा  भारत

 सरकार  द्वारा  पांचवीं
 अनुदान  Alsat  के

 माध्यम  से  इस  काय  क्रम  में  ग्रोजना  के  दौरान

 पोषित  सेक्टर  के  Ly AIT
 शामिल  किया  गय  है  ताकि

 उनका  सहानुभूती  पूर्वक
 आने  राज्यों/संघ

 शांसित  क्षेत्रों  को  क्षयरोग
 सहयोग  लिया  जा  सके  ।

 की  औषधियां और  बी  ० संक्रामक  .  कुष्ठ  रोगियों

 के  ama  वाले  सो०  जी०  के  टीके  मुफ्त

 सप्लाई  किये  जाते  हूँ  ।
 बच्चों  का  भी  रोंग  निरोधी

 उपचार  किया  जाता  है  ।

 Reinstating  the  Employees  Removed  From  Service  During  Emergency

 2249.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  Welfare  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  employees  of  his  Ministry  removed  from  service  during.

 emergency,
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 (0)  the  number  of  employees  among  them  reinstated  and  of  those  yet  to
 be  reinstated;  an

 (c)  the  reasons  for  not  reinstating  them  so  far  and  Government’s  future

 policy  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare:  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav):  (a),  (b)  &  (c):  The  information  is,  being  collected  and  will  be

 laid  on  the  Table  of  the  House.

 of  P.F.  by  Messrs  Nalikool  Private  Limited,  Hooghly

 2250.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  Provident  Fund  deposited  by  Messrs  Nalikool  Private

 Limited,  District  Hooghly  and  the  amount  outstanding  against  this  firm  during
 the  last  three  years  and  the  action  being  taken  by  Government  to  get  the

 remaining  amount  deposited;  and

 (b)  whether  many  employees  have  been  removed  from  service  without

 serving  any  notice  and  they  have  not  been  given  benefit  admissible  under
 the

 labour  welfare  laws?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs  (Dr.

 Ram  Kripal  Sinha):  (a)  and  (b):  The  requisite  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 P.F.  Ouistanding  against  Jam  Textile  Mill,  Bombay

 2251.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  Provident  Fund  outstanding  against  Jam  Textile  Mill,

 Bombay  during  the  last  3  years  and  the  action  being  taken  by  Government  to

 get  it  deposited;

 b)  whether  some  of  the  employees  retrenched  during  the  last  3  years
 have  not  been  given  the  benefit  admissible  under  the  labour  welfare  laws;  and

 (c)  if  so,  their  number?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs
 (07.  Ram  Kripal  Sinha):  (a),  (b)  and  (c):  The  requisite  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 इस्पात  वितरण  व्यवस्था

 2252.  श्रो  डी०  डी०  देसाई  :  कश  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 द

 क्या  स्टील  TeTHATS  वितरण  यवस्था  Gay  करने  अथवा  उसमें  लाने  सम्बन्धी
 कोई  प्रस्ताव  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिट्रेड  के  पास  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो
 इसके

 क्या  कारण  हूँ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सं  राज्यमंत्री
 g
 \  श्री

 asst) =  :
 नहीं  1

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ‘Revenue  Earned  from  Salempur  Telephone  Exchange,  District  Deoria  P.)

 *2253.  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha:  Will  the  Minister  of  Communications

 ‘be  pleased  to  state  the  total  revenue  earned  by  the  Salempur  telephone

 exchange  in  district  Deoria  (U.P.)  from  1st  January,  1977  to  3lst  March,  1977,
 and  from  1st  April,  1977  to  30th  June,  1977?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai)  :  Total  telephone  revenue  earned  by  Salempar  telephone  exchange  from—

 Ist  January,  77  to  31st  March,  77  Rs.  3.691.50

 ist  April,  77  to  30th  June,  77  —  Rs.  4,127.00

 भारतोप  तथा  qazast  को  पारपत्र  जारो  किया  जाना

 2254.  श्री  अहमद  एम०  qa  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बंठाने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  के  नागरिकों  को  cates  के  रूप  में  एक  दूसरे  के  देश  में  जाने

 की  अनुमति  देने  या  पारपत्र  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  बातचीत

 करेगी
 ?

 faa  राज्य  मंत्री  GUT  :  16  1977  से  सभी  भारतीय

 पोर्ट  अफ्रीका  और  रोडेशिया  को  छोड़कर  सभी  देशोंਂ  की  यात्रा  के  लिए  वंध  पृष्ठांकित  किए

 जा  रहे  इसलिए  जो  भारतीय  नागरिक  किसी  भी  उद्देश्य  जिसमें  पयंटन  भी  शामिल  है

 स्तान  जाता  चाहते  है  उन्हें  इसके  लिए  अलग  से  आवेदन  देने  की  अवश्थकता  नहीं  होती  ।  पाकिस्तान

 सरकार  और  भारत  सरकार  के  बीच  व्तंमात  करार  के  अन्त  Ta  दोनों  देशों  के  नागरिक

 Fea  मित्रों  स ेमिलने  के  पारगमन  आदि
 ज

 से  उद्देश्यों  के
 लिए  एक  दूसरे  देश  में  आ

 जा  सकते  हूँ  लेकिन  वर्त  मान  करार  में  पय॑टन  के  लिए  की  जाने  वाली  यात्राएं  afar  नहीं  हैं  ।

 (@)  जब  परिस्थितियां  अतुकूल  भारत  सरकार  पाकिस्तानी  सरकार  के  साथ  इस  प्रश्न

 को  उठाने  के  लिए  तैयार  रहेगी  कि  दोनों  देशों  के  नागरिकों  को  पारस्परिकता  के  आधार  पर
 पयंटन

 के  लिए
 एक  दूसरे  देश  में  आने  जाने  की  इजाजत  दी  जाए  |

 लौह  मिश्रघातु  पर  आयात  शुल्क  समाप्त  करने  का  अन्रोध

 2255.  श्रो  अहमद  एम०  पटल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंती  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  स्टेनलेस  स्टील  मे  न्यूफक्चरिंग  इंडस्ट्री  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि

 मिश्रघातु  और  विशेष  इस्पात  तयार  करने  में  काम  आने  वाले  विभिन्न  प्रकार  के  लौह  मिश्रित  धातुओं

 पर  ATATA  शुल्क  समाप्त  कर
 दिया  जाये  ;  भर

 यदि  तो  सरकार ने  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  कड़ियां  :
 gi

 इत  सुझाव  को  मानना  सम्भव  नहीं  है  ।



 1  1977  लिखित  संसर

 विविध

 भोपाल  a  राज्य  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  अधिकारियों  बह्मा  कि संम्ललग -

 2256.  श्रो  ओ०  वोष०  अलमगशत  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  सताने  की

 कपा  करिंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 1977  में  भोपाल  में  राज्य  स्तर  के

 साव
 जनिक  स्वास्थ्य

 अधिकारियों  का  एक  तीन  दिन  का  सम्मेलन  हुआ  था

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  बताया  गया  था  कि  आगामी  कुछ  वर्षों
 में  जनता  को  सस्ती

 और  नि:शल्क  चिकित्सा  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  स्वास्थ्य  योजना  आरंभ  की  जायगी  ;

 (7)  क्या  भारत  में  सभी  जिलों  में  नई  स्वास्थ्य  योजना  तुरन्त  लागू  हों  जामगी
 ;  और

 )
 क्या  इस  योजना की  क्रियान्विति  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  नेਂ  भी  सहायता  देने  का  निणं थ

 कया  है
 ?

 और  परिवार  कल्पाण  राज्य  मंत्री  प्रसाद
 जी

 हाँ

 जी  at,  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  के  अंतगंत  गांवों  की  जनता  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  की

 सेवाओं  का  लाभ  उठा  सकेगी  |  इस  कार्यकर्ता  को  जिसे  जनता  स्वयं  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  मूल

 स्वास्थ्य  को  बनाये  रखने  के  स्वास्थ्य  जच्चा-बच्चा  आम

 मक  बीमा  रियों  के  छोटी-मोटी  बीमा  आदि  का  प्रशिक्षण  दिया  जायगा  ॥

 पहले  चरण  में  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  योजना  को  28  बहुधंधी  कां  कर्ता  जिलों  में  तथा  देश

 के  शेष  जिलों  के  एक-एक  प्राइमरी  हेल्‍थ  सेंटर  में  चलाया  गया  है  ।

 कुछ  हद  तक  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  (asary  मिला  है  ।
 भविष्य

 में  उनकी

 सहायता  स्वास्थ्य  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिये  मिलने  की  संभावना  है  ।

 कोल्हाप्ूर  के  श्र  साहू  छत्रपति  की  स्मृति  डाक-टिकट

 2257.  डा०  बापू  :  कपा  संचार  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  कोल्हापुर  के  श्री  arg  छत्रपति  की  स्मुति  में  डाक-टिकट  जारी  करने  के

 लिये  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  अनुरोध  पर  विचार  किया  है  ;  अं

 सरकार  का  कब  लक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  विचार  है
 ?

 सचार  राज्य  मंत्री  नरहरी  प्रसाद  att

 ओर
 :  कोल्हापुर  के  श्री  साह  oarte  के  सम्मान  में  डाक-टिक्रट  जारी  करने

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  1

 आल  इंडिया  पोस्टल  एसोसिएशन  द्वारा  ज्ञापन

 258.  डा०
 a  कालदात

 :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 यहू  सच  है  कि  आल  इंडिया  Tea  एकाउन्ट  एम्पलाइज  एपसोसिस्शम  और  ता
 wifes  पोस्टल  आडिट  एसोसिएशन  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है

 शक्
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 यदि  तो  उक्त  संगठनों  की  मुख्य  बातें  क्या  ह  ;  और

 कया  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया  है
 ?

 संचार  राज्य  मंत्रो  ca) (Ti  नरहरि  प्रवाद  जी

 मुख्य  मांग  निम्नलिखित  हैँ

 (1)  डाक-तार  विभाग  के  कनिष्ठ  wat  अधिका  रियों  के  लिये  ed  सामान्य  वरिष्ठता  ॥'

 (2)
 मीसा  के  अधीन  नज़रबन्द  किये  गये  सरकारी  कमंचारियों  को  पूरा  वेतन

 और  भत्ते  देना  |

 (3)  1968  और  1974  की  हड़तालो ंके  कारण  किये  गये  स  दन्ती  |

 इस  संबद्ध  में  क्रमवार  स्थिति  इस  प्रकार  है  :---

 (1)  यह  मामला  न्यायाधीन  है  ।

 (2)  इस  विषय  से  संबंधित  मौजूदा  हिदायतों  8  अनुसार  ag  मांग  स्वीकायं  नहीं  है  ।

 (3)  यह  मामला  विचाराधीन  ।

 हदराबाद  a  टलिफोन  कनक्शन

 2259.  श्री  Ql oersanrarey  नायडू  2° EAT  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंग  कि

 (4)  *  कया  आँध्र  प्रदेश  के  लोगों  को  नया  टेलीफोन  कनेक्शन  लेने
 .

 fag  दो  ag  a.

 अधिक  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ;

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हू  ;  और

 (7)  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिय  क्या  काय  वाही  की  जायगी  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरी  प्रसाद  31-10-77 को  हैदराबाद  में  34,721

 सीधी  एक्सचेंज  लाइन  काम  कर  रही  थीं  और  2,197  आवेदकों के  नाम  प्रतीक्षा-सूची  में  दज  थ  ।
 इनमें

 से  केवल  117
 आवेदकों  के  नाम  ओ०  वाई०  Ao  योजना  के  अन्तगं त  दर्ज  हैदराबाद  में  awe,

 1977  तक  alo  वाई०  do  श्रेणी  में  दर्ज  सभी  aseal HIS को  टे  ली  फोन  कनेक्शन  दे  दिए  TUS!  सामात्य

 श्रेणी  में  सबसे  पुरानी  अनिर्णीत  अर्जी  1974  की  है  ।  यह  अर्जो  गावलीगडा  इलाके  में  दर्ज

 (@)  और  :  विभांग  टेलीफोन  की  मांग  करने
 पर  ट  लीफोन  कनेक्शन  नहीं  द  पा  रहा  है

 इसका  सबसे  प्रम ख  कारण  यह  है  कि  क्रमिक  योजनाओं के  लिए  जो  कुलਂ  साधन  उपलब्ध  उनके

 गत  दूरसंचार  के  विकास  के  लिए  सीमित  साधन  निर्धारित  किए  जात  है  ।  इन्हीं  सीमित  साधनों  के

 न्तगंत  दहाती  क्षत्रों  और  छोट  शहरों  के  विकास  के  हित  में  उन  क्षत्नों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  दने  के

 लिए  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  बड़े  शहरों  में  ट ेलीफोन  की  मांगें  बकाया  हो  जाती  हँ  ।

 साधन  सीमित  होने  के  निकट  भविष्य  में  भी  स्थिति  में  कोई  उल्लेखनीय  सुधार ह होने

 संभावना  दिखाई  नहीं  पड़ती  है
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस्पात  संयंत्र

 2260.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस्पात  संयंत्र  सम्मिलित  करने  की  योजना  बना

 रही  ह  और

 यदि  तो  उस  data  के  लिये  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  जाएगी  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बोज़ू  :  और  :  1  1978
 से  एक

 रोलिंग  प्लान  बनाने  के  बारे  में  सरकार  के  निणं  य  के  अनुसार  योजना  आयोग  ने  वर्ष  1978  से  1983

 की  अवधि  के  लिए  इस्पात  उद्योग  के  विकास  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  एक  लोहा  और  इस्पात

 कारी  दल  का  गठन  किया  इस  कार्य  कारी  दल  ने  अभी  अंतिम  रूप  से  अपना  विचार-विनिमथ  पूरा

 नहीं  किया  है  ।  योजना  आयोग  के  साथ  काय  कारी  दल  की  रिपोर्ट  पर  विचार-विमर्श  के  पश्चात्‌  ही

 इस  बार  में  पुरी  तरह  से  पता  चल  सकेगा  ।

 श्रीलंका  आय  भारतीयों  की  संख्या

 2261.  श्रो  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  faze  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1964  के  करार  के  31  1977  तक  श्रीलंका  से  आये  भारत

 eofaqat  की  संख्या  कितनी  है  और

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  बसाया  गया है  ?

 विदेश  राज्य  मंत्रो  समरे  :  1964  के  करार  के  ArT  31

 1977  तक  श्रीलंका  से  भारतीय  मूल  के  250,148  व्यक्तियों  जिनमें  उनकी  संतति  भी  शामिल

 भारत
 प्रत्यावतित..किया  जा  चुका  था  ।

 पुनर्वास  विभाग  के  अनुसार  लगसग  150,000  व्यक्तियों  को  पूर्णतया  पुनर्वासित  कर

 दिया  गया  है  ।  शेष  प्रत्यावतितों  के  पुनर्वास  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 Bungling  in  Loans  given  to  stores  by  Coal  Mines  Labour  Welfare  Fund

 2262.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  ‘the  Minister  of  Parliamentary  Affairs:
 and  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  he  is  aware  that  the  Coal  Mines  Labour  Welfare  Fund  has
 to  realise  amount  of  loan  to  the  tune  of  Rs.  85  lakhs  from  the  cooperative:

 stores
 and  these  stores  have  no  money  to  pay;

 (0)  when  he  has  come  to  know  about  this  serious
 bungling.

 and  who  has

 been  held  responsible  therefor;  and
 (c)  whether  Governme  n

 this  serious  case  through  a  -high  level.  tribunal?

 t  consider  i1t.necessary  to

 conduct
 an  inquiry  into.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Patliame  Affairs:
 (Shri  Larang  Saf):  (a)  In  1968  it'came'to  the  notice  of  the  Ministry  that
 cooperative  stores  were  incurring  huge  losses  atid  {oans  advanced  by  the  CoaF
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 a  ae
 ‘Mines  Welfare  Organisation  were  not  being  re-paid.  As  on  30-6-77,  the
 principal  amount  of  loan  due  for

 tepayment  is  Rs,  42.
 06

 lakhs.
 Interest

 amounting  to  Rs.  42.41  lakhs  has  also  become  due.

 (b)  &  (c):  A  Sub-Committee  of  the
 Advisory  Committee  of  the  Coal

 Mines  Labour  Welfare  Organisation  reviewed  the  position  in  1969  and
 according  to  its  recommendations  further  loans  and  subsidy  to  cooperative
 stores  and  societies  have  been  stopped.  The  Registrar,  Cooperative  Societies,
 Bihar  was  also  requested  to  look  into  the  working  of  the  Cooperative  stores.
 Efforts  are  being  made  to  improve  the  working  of  the  stores  and  to  realise
 the  amount  of  loan  advanced  to  the  societies,  During  the  period  1-4-75  to
 30-6-77,  Rs.  3.70  lakhs  have  been  recovered  towards  the  principal  amount  of
 loan.  Since  administrative  action  has  been  initiated  to  realize  the  dues  and
 for  fixing  responsibility  for  such  huge  arrears,  it  has  not  been  considered
 necessary  to  have  the  enquiries  made  by  a  high  level  tribunal  at  this  stage.

 Vacant  Post  of  Coal  Mines  Welfare  Commissioner

 2263.  Shri  R.L.P.  Verma  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs

 and  Labour  be  pleased  to  state  whether  the  post  of  the  Coal  Mines  Welfare

 Commissioner  has  been  lying  vacant  for  the  last  six  months  and  if  so,  the  rea-

 sons  for  not  filling  it  up  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Mimistry  of  Parliamentary  Affairs  &  Labour

 {Shri  Larang  Sai):  Some  officers  were  selected  for  the  post  of  the  Coal  Mines

 Welfare  Commissioner  prior  to  15-4-1977  when  the  post  fell  vacant  but  those

 officers  could  not  be  released  by  their  parent
 departments.

 A  suitable  officer

 will  be  posted  shortly.

 Vigilence  Cases  Pending  in  Coal  Mines  Labour  Welfare  Fund

 2264.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs

 and  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  large  number  of  vigilence  cases  under  the  Coal  Mines  Wel-

 fare.  Fund  have  been  pending  for  many  years  and  if  so,  the  reasons  therefor;

 and

 (b)  whether  Government  propose  to  formulate  a  scheme  to  ensure  the

 disposal  of  cases  within  5-4  months  ?

 The  Minister  of  State  ‘in  the  Ministry  of  Parliamentary  Affairs  &  Labour

 {Shri  Larang  Sai)  (a)  There  are  16
 vigilence  cages  pending  in  the  Coal  Mines

 Welfare  Organisation.  Enquiries  in  5  cases  have  been  completed  and  the  re-

 maining  cases  are  at  different  stages  of  enquiry.  These  enquiries  being  quasi-

 judicial  in  nature  delay  cannot  always  be‘  avoided.

 (b}  Instructfotis  have.
 ‘Beet  given:  to  tthe  dispese  of

 the  pending  enquiries  On  priosity
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 weTxe\z

 2265.  श्रो  मनोरंजन  सकत  :  क्या  विदेश  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कपा  काश्मीर  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  हाल  में  भारत  और  पाकिस्तान  में  बातचीत

 हुई  और  याद  तो  उसका  ब्यौरा  कण  और

 क्या  दोनों  देशों
 के

 बीच  बड़े ने  तथा  आर्थिक  और  राजनीतिक  सम्बन्धों  में  और

 सुधार  करने  के  लिये  कोई
 गपट्त  किये

 गये  यादि  तो  लत्सम्बन्धी  पुरे  तथ्य  क्या  है  ?

 fade  राज्य  GAVE
 52)

 :.  इस  प्रश्न  पर  हाल  ही  में  area  और

 स्तान  के  बीच  कोई  बातचीत  नहीं  हुई

 दोनों  देशों
 के

 बीच  आर्थिक  और  राजन  तिक  संबंधों  को  बहतर  करने  के  प्रयास

 चल  रहे  है  ।  उदाहरण के
 जनवरी  1975  के  भारत-पाक  व्यापार  करार

 के
 संच्यलन  पर  अप्रेल

 1977  में  पुर्नविच्य र  किश  गया  जिससे  कि  कठिनाइणं  दूर  हो  सकें  और  व्यापार  की  सुगमता

 श्चित  हो  सके  1977  में  पाकिस्तान  के  दौरान  ara  तेल  निगम  के  एक

 प्रतिनिधिमंडल  ने  पाकिस्तान  से  zal ™~  का  तेल  और  के  आयात  के  लिए एक  करार  पर

 क्षरकिए  ।  दौनों  देशों के  रेल  प्र।धिकारਂ  भी  एक  दूसर  के  साथ  निकट  संपक  बनाए  gus  कि

 दोनों  देशो ंके  बीच  माल  का  से  आना  जाना  रहे  ।  अधिकारी  स्तर  की  एक  बठक  जल्दी

 ही  होने की  संभावना  दोनों  देशों  के  बीच  हाल  ही  में  31  1977
 को

 विमान  सेवा
 के  कॉमिर  हे

 को  कॉंतली  सुविधाएं  प्रदान  करने के
 fase  में  एक  करार  पर  नई  दिल्‍ली  में  और  1977

 में  दूर  संचार  संबंधी  एक  करार  पर  इस्लामाबाद  में  हस्ताक्षर  हुए है
 |  दोनों

 देशों  ने  अपनी
 अपनी  ओर

 से  अपनी  यह  इच्छा  aga  की  है  कि  उनके  कब्ज  में  एक  दूसरे  के  जो  नज  रबन्द  हूँ  उन्हें  प्रत्याव।त्त  करने

 के  लिए  व  तेणरहै  ।  इस  प्रकार  के  नजरबन्दों  का  दुतरफा  yqealada  समय  समय  पर  होता  रहा  है  ।

 भारत  ने  ataar  स्काई  हांक  विमान  के  यंत्रियों  की  क्षतिग्रस्त  विमान  सहित  शो

 वापसी  को  भो  सुरविंधाजनक  बनाया  जिसे  कि  सितम्बर  में  भारतोय  प्रदेश  में  मजबू  रो  में

 पड़ा  था  ।  दोनों  देशों  के  बोच  आवागमन  सामान्य  रूप  से  चलता  रहा  है  |

 fata  प्रधान  aaa

 2266.  श्री  Fo  रामर्माति  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  विदेशी  पूंजी  से  वित्त  पोषित  होने  वाले  तीन  बड़ो  निर्यात  प्रधान  परियोजनाएं  अर्थात्‌

 एक
 एल्यूमो

 नियम  एक  बड़ा  ढलवां
 लोहा  पय

 ate  एक  ‘fqet  फोड  और  पेल्लेटा'इजेशन

 आरंभ  हो  रहे  हूं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  राज्यमंत्री  कड़िया  :  और  सरकार  निर्यात

 प्रधान  अनेक  परियोजनाएं  पूर्वीघाट  इट
 भंडारों  पर  आधारित  एल्यूमिना/एल्यूमिनियम

 डोनोसलाई  भंडारों  पर  आधारित  सिंटर  फीड  एवं  संयंत्र  पोट  आधारित  इस्पात

 कारखाने  स्थापित  करने  को  पर  faart  कर  रहो  है  ।
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 चूंकि  इन  परियोजनाओं  के  बड़े  आकार  को
 होने

 को  संभावना  है  जिनमें  भारो  पूंजी  निवेश  और

 उन्नत  प्रौद्योगिकी
 का

 उपयोग  इसलिए  ये  परियोजनाएं  के  आधार  पर

 विशेषज्ञ  विदेशो  पार्टियों  के  सहयोग  से  लगाए  जाने  के  प्रयासों  पर  विचार  हो  रहा  उसमें  इन

 रेयोजनाओं  द्वारा  उत्पादित  माल  के  निर्यात  को  बात  शामिल  है  ।

 खतीहार  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  कानन

 2267.  शी  छ्ञ०  राममूर्ति  :
 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खेतीहार  मजदूरों  के  कल्याण  सम्बन्धों  विधेयक  जिसे  दिनांक  31  1975  को

 खेतोहार  मजदूर  संबंधी स्थाई  समिति ने  तथाਂ  दिनांक  19  1975
 को  श्रम  मंत्री

 सम्मेलन ने

 अनुमोदन
 फिया  कब  तक  कानून  बनाया  जायेगा  ;  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण हैं
 ?

 श्न्स  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  area  1  और  (a)  जुलाई

 1975
 में

 राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  हुए  विचा  र-विमश  के  बाद
 इस  मामले में

 राज्य

 कारों  राज्य  क्षेत्रों  से  सलाह  ली  गई  थो  केरल  ate  श्रमिक  के  नमूने  पर  केन्द्रीय

 विधान  बनाए  जाने  के  प्रश्न  पर  उनकी  राय  अलग-अलग  है
 ।  असंगठित  क्षेत्र  में  श्रमिकों  की

 cata  पर  तथा  इस  प्रश्न  पर  कि  क्या  केरल  कृषि  श्रमिक  अधिनियम  के  नमूने  पर  केन्द्रीय  विधान  बनाया

 हाल  हो  में  6-7  1977  को
 नई  दिल्लो  में  हुए  facatra  श्रम  सम्मेलन  में

 विचा  र-विमर्श

 किया  गया  ।  इसे  सम्मेलन  में  आम  मतेक्य  यह  था  कि  चूंकि  इस  संबंध  में  अनेक  पेची दा  प्रश्न  arated

 उन्हें ब्यान  में  रखते  हुए  एक  विशेष  सम्मेलन  बुलाया  जाना  चाहिए  ताकि  उसमें  ग्रामोण

 श्रमिकों  से  संबंधित  समस्याओं  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 सनों  आदि  से  प्राप्त  हुए  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रस्तावित  विशेष  सम्मेलन  से  संबंधित  ब्यौरे

 तय  करने  तथा  उक्त  विशेष  सम्मेलन  की  इस  संबंध  में  सिफारिशों  को  दष्टि  में  रखते  हुए  आगे  की

 वाही  करने  का  विचार  है  |

 औषध  उत्पादन  लाइसेंसों  का  te  feat  जाना

 2268.
 श्री

 के ०  राममूति
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 -  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 कपा  अप्रैल-नवम्ब  1976  के  दौरान  738  औषध  निर्माता  फर्मों  का  निरोक्षण  करने

 के  परिणामस्वरूप  जिन  69  उत्पादन  ला  इसेंसों  को  रह  किया  गया  अथवा  निलम्बित किया  गया  उनका

 और ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  फर्मों
 के

 नाम
 तथा  उनका  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  जिनसे  कमियों को  gr  करने  के  लिये

 कहा गया  था  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद
 :  are

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पर
 |  पर  रख  दो  जायंगी I
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 TT-ATHITT  अस्पतालों  को  उद्योग  घोषित  करना

 2269.  थ्रो  व्ालार  रवि  :  कया  संसदोय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ५

 क्या  जिन  गैर-सरका
 रो

 अस्पतालों  में  सौ  से  अधिक  व्यक्ति  काम  करते
 हूँ  उन्हें  उद्योग  घोषित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  gt,  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  और  उक्त  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  किया

 जायेंगा  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  और  व्यापक  औद्योगिक  संबंध

 कानून  तथा  भारतोय  श्रम  सम्मेलन  के  गठन  संबंधो  fatara  समिति  को  fore  में  समाविष्ट  मतों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रश्न  को  सभो  पहलुओ  से  जांच  को  जा  रहो है  |  जब  इस  संबंध  में  तथा

 अन्य  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  सरकार  निणंपर  ले  तब  उसके  बाद  लोक  सभा  में  एक

 विधेयक  पेश  fear  जाएगा  |

 Inspectors  and  Assistant  Commissioners  belonging  to  S.C.  in  P.F.  Organisation

 2270.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Labour  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  benefits  given  to  the  Inspectors  belonging  to  the
 Scheduled  Castes  working  in  the  Provident  Fund  Organisation  in  regard  to

 promotions,  confirmations,  and  providing  them  over-riding  position  in  the

 seniority  list  in  compliance  with  the,  orders  for  reservations  issued  by  the  Union

 Ministry  of  Home  Affairs  in  this  regard ;

 (b)  the  number  of  Inspectors  in  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh,  Maha-

 rashtra  and  Delhi  region  confirmed  and  given  promotions  and  over-riding  place
 in  the  seniority  list  in  accordance  with  the  selection  list,  roster  maintained

 by  the  Ministry  of  Home  Affairs  for  the  purpose  during  the  last  five  years;
 and

 (c)  the  total  number  of  posts  of  Inspectors  and  Assistant  Commissioners
 reserved  for  the  Scheduled  Castes  to  be  filled  up  by  the  Department  through
 promotions  and  the  time  by  which  these  are  likely  to  be  filled  up  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs

 (Dr.  Ram  Kripal  Sinha):  (a)  to  (c):  The  Employees’  Provident  Fund  autho-
 rities  have  intimated  that

 (a)  The  Employees’  Provident  Fund  Organisation  which  is  a  statutory
 body  makes  reservations  for  and  extends  concessions  and  relaxations  to  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  its  services  on  the  lines  of  the  reservations
 in  the  services  under  the  Central  Government,  in  accordance  with  the  provision
 contained  in  para  71,  Chapter  XVIII,  of  the  ‘Brochure  on  Reservation  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  An  extract  of  the  relevant

 paragraph  is  attached  (Statement  I)  [Placed  im  Library.  See  No.  L.T.  1225/77}.

 (b)  There  are  two  grades  of  Provident  Fund  Inspectors  in  the  Employees’
 Provident  Fund  Orgn.  namely,  Provident  Fund  Inspector  (Grade  I)  [Rs.  650-

 A.  statement 1200]  and  Provident  Fund  Inspector  (Gr.  II)  [Rs.  455-700].
 giving  information  about  the  number  of  S.C.  and  S.T.  Officers  in  aforesaid  two

 grades  in  the  Regional  Offices  of  Delhi,  Madhya  Pradesh,  Maharashtra  and
 Uttar  Pradesh  is  attached  (Statement  I).
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 (c)  The  total  number  of  posts  of  Provident  Fund  Inspector  (Grade  1)  which
 are  proposed  to  be  filled  by  departmental  promotion  has  been  worked  out  as 24  including  a  few  anticipate  d  vacancies.  Of  these  24  vacancies,  four  are  re- se erved  for  Scheduled  Caste

 Officers  and  tw  o  for  Scheduled  Tribes.  AS  regards Assistant  Provident  Fund  Com  missioners,  there  are  only  Assistant
 Fund  Commissioner  (Gr.  Dl  Rs.  700-  1300]  in  the  Regional  Offices  of  the

 Provident

 Organisation,  it  has  been  assessed  that  1
 by  Departmental  promotion  of  which

 8  vacancies  in  the  cadre  are  to  be  filled

 and  two  for  Scheduled  Tribes.
 hree  are  reserved  for  Scheduled  Castes

 Proposals  in  this  regard  are  under  finalisation

 Children  Suffermg  from  Leprosy

 2271.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Health  and
 Family  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news
 the  ‘Hindustan  Times’

 item  published  in
 dated  26-10-1977  published  from  Delhi  that  Dr.  S.  N.

 articles
 and  S.  D.  Kalte  of  G.  T.  Hospital,  Bombay  have  stated  in  one  of  their

 tha  t  100  children  out  of  250  children  in  lepers’  Colony  were  found  to
 be  sufferiag  from  leprosy;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  got  an  enquiry  conducted  thereof  and  the
 efforts  being.  made  to  check  it

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav):  (a)  No  such  News  item  has  been  published  in  the  Hindustan
 Times  dated  26-10-1977.

 (b)  the  Hon.  Member  furnishes  further  details,  an  enquiry  can  be
 conducted.

 Non-Recognition  of  Medicat  and  other  U.S.S.R.  Degrees  by  India

 2272.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  he  is  aware  that  during  the  recent  visit  of  the  Prime  Minister
 to  Soviet  Union,  the  students  of  Ukraine  there  complained  to  him  about  non-

 recognition  of  their  medical  and  other  degrees  by  India  and  whether  he  (the
 Prime  Minister)  gave  an  assurance  to  consider  the  matter ;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  taken  some  action  in  this  regard;
 an

 (c)  whether  Government  of  Soviet  Union  asked  about  it  ever  before  ?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav)  :  (a)  Yes.

 (b)  The  following  Russian  medical  qualifications  are  recognised  medical

 ualifications  under  the  provisions  of  section  13  of  the  Indian  Medical  Council

 Act,  1956,  when  held  by  Indian  Nationals  only

 (1)  General  Physician  (Moscow  Medical  Institute,  First  and  Second,  Mos-
 COW).

 (2)  General  Physician  (Patric  Lumumba  Friendship  University,  Moscow).
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 (31  Candidate  of  Medical  Science  (USSR)  in  Medicine  awarded  by  the
 Institute  of  Therapy  of  the  Academy  of  Medical  Sciences  of  U.S.S.R.
 Action  for  recognition  of  the  Medical  degrees  awarded  by  the  other
 institutions  where  Indian  students  are  undergoing  courses  has  already
 been  initiated.

 As  regards  recognition  of  degrees  other  than  medical  degrees,  a  Proto-
 col  on  equivalence  of  Diplomas  and  degrees  conferred  by  Scientific  and

 Higher  Schools  in  India.  and  U.S.S.R.  was  signed  between  the  two
 countries  in  Moscow  on  7th  April,  1965.

 (c)  The  Government  of  the  USSR  has  not  made  any  request  regarding  this

 matter  to  the  authorities  in  India.

 Production  of  Priya  Darshani  Telephones

 2273.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan;  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  places  where  Priya  Darshani  telephones  are  being  pro-
 duced  ;

 (b)  whether  Government  have  got  the  functioning  of  these  telephones  exa-

 mined  vis-a-vis  other  types  of  telephones;

 (c)  if  so,  the  results  thereof ;

 d)  whether  Government  have  received  complaints  against  the  working  of

 Priya  Darshani  telephones ;  and

 (e)  whether  these  telephones  are  being  provided  to  all  or  there  is  a  shortage
 thereof  ?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo

 Sai):  (a)  Priya  Darshani  telephones  are  being  produced  by  ITI,  Bangalore.

 (b)  &  (c):  Yes  Sir.  An  examination  was  made  of  the  Priya  Darshani

 telephones  produced  in  the  country.  Certain  modifications  were  introduced  in.
 this  which  resulted  in  better  performance,

 (d}  Yes  Sir,

 (e)  These  telephones  are  provided  to  those  who  ask  for  the  same  subject
 to  availability,  the  production  capacity  of  the  type  being  limited

 Tray  को  रोकन  क  लिए  कुकरे  नियंत्रण
 कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय  योजना  मे  सिलाना

 2274.  डा०  स शाना  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  az  बताने  की  कृपा

 करेंग  फि

 गेजना क्या  को  रोकते  के  उद्देश्य  से  कुकरे  नियंत्रण  कार्यक्रम  को  राष्ट्रीय
 में  मिला  दिया  गया  है  ;

 इस  कार्य  को  करने  के  लिये  स्वयं  सेवी  एजेंसियों  ay  क्या  प्रोत्साहन  दिये  aa  और

 क्या  आंखों  के  मरहम  तैयार  करने  तथा  उन्हें  सप्लाई  करने  का  ara  देश  में  ही  किया
 sa

 were  और  प्ड्न  यक्ति  के  रोग  का  उपचार  करने  पर  कितनी  लगत  भाती  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  प्रसाद  :  हां  ।

 (a)  स्वेच्छिक  संगठनों  को  प्रोत्साहित  किण  जाता  है  कि  वे  दृष्टि  विकार  और  अंधता  निवारण  के

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  विशेषकर  संमाज  को  स्वास्थ्य  शिक्षा  देने  और  नेत्र  शिविर  लगाने  के  काय  में  आपना

 wha  योगदान  दे  ।  नेत्र  शिविरों  का  आयोजन  करने  के  लिए  सर्व  for  संगठनों  को  इस  प्रयोजन

 के  लिए  भारत  सरकार  दुवारा  निर्धारित  उन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  कार्य  करना  होता

 है  जिनमें  समाज  और  स्कूल  के  बच्चों  का  सर्वेक्षण  भी  शामिल है  ताकि  विभिन्न  नेत्र  रोगों  का  जिनमें

 रोहे  भी  शामिल  आरम्भ  में  ही  पता  लगाय  जा  सके  ।  ed feo mR  संगठनों  को  आंख  के  आपरेशन

 चिए  40  रुपये  प्रति  आपरेशन  की  दर  से  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  परन्तु  प्रत्य
 क

 नेत्र-शिविर  पर

 अधिकतम  aq  की  सीमा  6,000  रुपय  निर्धारित  की  गई  है  ।

 जी  हां  ।  आखों  में  डाले  जा
 ने  वाले  आवश्यक  मरहम  तैयार  किये  जा  रहे  हूँ  और

 देश

 भर  में  उनकी  सप्लाई  की  जा  रही  रोहे  के  उपचार  पर  लगभग  एक  रुपय  प्रति  रोगी  qq

 भाता  है  |

 Labour-Intensive  System  for  Minerals

 2275.  Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  06

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  proposed  to  adopt  labour-intensive  system  for

 the  production  of  minerals  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  scheme  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia

 Munda):  (a)  and  (b):  Labour-intensive  system  of  mining  is  already  prevalent

 for  most  of  the  minerals  produced  in  this  country.  However  in  the  case  of

 large  scale  mining,  particularly  the  sectors  of  coal,  iron  ore  limestone,

 manganese  and  bauxite,  adoption  of  mechanised  mining  techniques  igs  un-

 avoidable  for  techno-economic  reason.

 faecal,  बम्बई  तथा  मद्रास  में  टेलोफोन  विभाग  के  विरुद्ध  शिकायतें

 2276-  श्री  कवर  लाल  गुप्त  :  या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  तथा  मद्रास  में  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ट  लीफोन  विभाग  के

 बिरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ;

 क्या  यह  सच
 कि  इस  विभाग  की  कांयं  कुशलता  ad  प्रति  e qq  कम  होती  जा  रही

 इस  कार्यकुशलता  में  सुधार  करने  के  लिये  विगत  छः  महीनों  के  दौरान  क्या  विशिष्ट

 उपाय किये  गय  हैँ  ;

 इन  सभीं  उपरोक्त
 नगरों

 में  विगत  एक
 ag  के  दौरान  कितने

 ट
 लीफोन  एक  सप्ताह से

 भी  अधिक  अवधि  तक  बेकार  पड़े  रहे  ;  और

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  देय  कुल  कितनी  राशि  बकाया  और  उस  ae  कितने

 कनेक्शन  काट  दिय  गये  ?
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 लिखित  उत्तर 10

 संचार  राज्य  मंत्री  प्रसाद  :  टेलीफोन  fara >
 के  विरुद्ध  पिछलें  तीन

 aut  के  दौ  रान  बंबई  और  मद्रास  में
 जो

 लिखित  शिकायतें  प्राप्त  हुई  उनकी  सं

 wart  अनुबन्ध  में  दी  गई

 जी  नहीं  ।  चालू  वर्ष  के  मानसून  वाले  महीनों  में  अभूतपूर्व  वर्षा
 के

 कारण  बहुत  बढ़ी

 संख्या  में  केबल  दोष  प
 दा  हो  गए  थ  |  प्रचालन  क्षमता  पर  इसका  विपरीत  प्रभाव  पड़ा

 प्रचालन  क्ष
 में  सुधार  लाने  के  टैलीफोन  जिलों  में  निम्नलिखित

 काय  क्रम  चालू

 किय  गए  ह

 (i)  आन्तरिक  और  बाहरी  उपस्कर  की  विभिन्न  चरणों  में  ओवरहाललिंग  करना

 (ii)  जंक्शन  और  मूल  केबुलों  को  प्रेशराइज  करना  ॥

 (1)  वितरण  केबुलों  का  बचाव  सुर्निश्चित  करने  के  लिए  आद्रता  रोध कों
 HT  व्यवस्था

 करना ।

 |  ह
 (iv)  धीरे  धीरे  जली-भरे  वितरण  केबुलों  का  प्रयोग  करना

 उपर्युक्त  शहरों  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  एक  हफ्ते  से  अधिक  समय  तक  बन्द

 पड़े  रहे  = ararat  के  मामलों  की  अनुमानित
 संख्या

 नीचे  दी  गई  है

 कलकत्ता  25,400 नवम्बर  76  से  अक्तूबर  77  तक

 मद्रास  वही  280

 बम्बई  वही  8,060

 दिल्‍ली  वही  3,210

 इन  चार  जिलों  में  वष॑  1976-77  के  दौरान  31-3-77  तक  टलीफोन  वनेक्शनों

 127,395  थी  ।  वर्ष  1976-77 के  दौरान  इन  चार  जिलों की  बकाया  पड़ी  कुल  मांग

 में  काट  गए  कनेक्शनों  की  संख्या  5,699  है  ।  इनमें वे  टेलीफोन  भी  शा  मिल  हँ  जो  उपभोक्ताओं

 मे  स्वयं  बन्द  कराये  हँ  और  वे  टेलीफोन  भी  शामिल  हैं  जो  बिलों  की  अदायगी न  करने  के  कारण

 काट  गए  हैँ

 ayer  week
 पय

 बंबई  कलकत्ता  मद्रास

 पिछले तीन  वर्षों  में  प्राप्त  1975  51,416  17,789  36,451  11,295

 हुई  कुछ  लिखित

 शिकायतों  क  1976  21,110  12,437

 संख्य  1977  41,036  77,047  27,007  8,104

 (ATT  77  तक
 )

 95



 Written  Answers

 —
 Agrahayana  10,  1899  (Sake)

 सिख  गुरुद्वारों  क  are  म  पाकिस्तान  और  बांगलादेश  से  जय  प्रकाश  नारायण  की  अपील

 2277.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त :
 कया  fate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कण  सरकार  को  इस  तथ्य  के  बारे  में  जानकारी  है  कि  श्री  जयप्रकाश  नाराण्ण  ने
 पाकिस्तान  और  बंगलादेश  की  सरकारों  से  अपील  की  थी  कि  उन  के  देशों  में  स्थित  ग  में  सिख
 aararay  को  रहने  दिग  जाये  ;

 यदि
 हां,तो

 क्या  सरकार
 ने  उक्त  दो

 सरकारों
 से  इस  बारे  में  बातचीत  की  है

 और

 यदि  हां,तो  इस  पर  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  की  asTt ना  प्रतिक्रिण  है
 ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  AAV  फ़ुण्डु  न

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  उद्योग  क  लिए  निधि

 2278.  Uearst  फ़ेलीरो  :  कण  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कण  यह  सच  है  कि  सरकार  इस्पात  उद्योग  के  लिए  केन्द्रीय  निधि  को

 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  म खुर  बातें  कया  ह
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म  राज्य  संत्री  कड़िया  Aver) :  और  :  लोहे
 तथा  इस्पात  के  विभिन्न  उत्पादों  के  प्रतिधारण  मूल्य  निश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने

 शिक  लागत  तथा  मृत्य  ब्यूरो के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  श्री  मराठे  की  asa में  एक  मंत्रालय

 समिति  बनाई  जिसने  1977 में  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  अपनी  रिपोर्ट में

 न्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  लोहे  और  इस्पात  की  विभिन्न  श्रे  णियों  की

 निवल  वसूली  और  प्रतिधारण  मृल्ण  में  नाममात्र  लाभ  तथा  इस  निधि  में  बहुत  कम  रुपये  आने  की

 सम्भावना  को  देखते  हुए  इस  निधि  की  मूल  उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  इसलिए  इस  निधि  को

 शीघ्र  समाप्तਂ  कर  दिया  जाए  ।  सरकार  द्वारा  समिति  की  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गई

 गैर  सेल  से  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 क  न्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  मं  चिकित्सकों  की  संख्या

 2279.  श्री  बसन्त  साठ  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  चिकित्सकों  (fossil fare)

 मजूरशुूदा  कुल  संख्या  कितनी  और  इनमें  से  पदों  को  वास्तव्र  में
 भरा

 गया
 है

 ?

 देश  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  आयुर्वेदिक  चिकित्सकों  की
 मंजूरशुदा  संख्या

 कितनी  है  ?

 केंन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंतਂ  प्रत्येक  देशी  चिकित्सा  प्रणालो  को  पर्याप्त  मान्यता

 देने  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ;  और
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 ना

 za  मामले  में  कग  कार्यवाही  की  है/करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  (ott  जगदम्बी  प्रवाद  :  अपेक्षित

 सुचना  का  संलग्न  है  ।  [  प्रत्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  oato  227  9/771

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजता  के  अधीन  आयुर्वेदिक
 संख्या

 —

 चिकित्सा

 वरिष्ठ  अधिकारीन्वਂ  आयुर्वेदिक

 चिकित्सक  अधीक्षक  चिकित्सक

 दिल्ली  17

 209.0 4 .  अन्य  शहर  कक  क  के के

 में  दो-दो
 ह  oe  eee  ee  ee  ee  eee  ae  ee  es  SA  a

 37

 oe  Sees  rete  ee

 कल  योग  e  e  39

 सरकार  की  यह  नोति  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधियों

 ओर  डोस्यो  पथी  को  fafwear  पद्थतियो ंसे  इलाज  करवाने  की  सुविधाएं  प्रदान  करके  स्वदेशी

 चिकित्ता  पद्धतियों  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।

 विभिन्न  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के  अधीन  चल  रहे  औषधालयों  कीं  संख्या  इस

 प्रकार है  :

 अन्य  स्थान fasatt

 औषाधघालयਂ  यूनिट  यूनिट
 *  श

 आधयूवेद  5  1  10

 होम्यो  पे  थी  3  1  10

 यूनानी  1
 सला

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  25  पलंग  वालेਂ  आयुर्वेदिक  अस्पताल  को  मंजूरी
 दे  दी  गई  है  और  आशा  है  कि  यह  शीघ्र  ही  खल  ada  आयुर्वेदिक  होम्योपेथि  और

 यूनानी  औषधालयों/यूनिटों  के  काम  की  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ताकि  और  अधिक  B a od

 खोली  जा  सकें
 ।  इसमें धन  की  उपलब्धता को  किन-किन  खिंकित्सा  पद्घतियों  के  ज़रीये

 इलाज  करवाने  केलिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  कें  लाभार्थियों ने  तरजीह  दीं  है  इसे

 ी
 ध्यान  में  रखों  ।
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 विवरण

 दिल्‍ली

 मंजूर  किए  भरे  गए  खाली  पदों

 क्रम  पदों  का  नाम  गए  पढों  पदों  की  TST

 की  संख्या  सख्या

 1  |  कार्यचिकित्सा  परामश  दाता  2  1

 विशषज्ञ  ग्रेड-एक

 वरिष्ठ  फिजी

 वरिष्ठ  सजन

 वरिष्ठ  नेत्र  विशेषज्ञ

 वरिष्ठ  प्रसूति  और  feaviT  विशेषज्ञ
 ि  ee

 6  वरिष्ठ  त्वचा  विशेषज्ञ  क  के

 7.  Gz-a

 3q-faq  शक

 सहायक  निदेशक

 विश  an  ग्रेड  एक

 9  fasfrfasa

 10.  ya-fast  पज्ञ

 11.0  गला  विशे  पज्ञ

 12.  प्रसति द के  और  स्तिरोग  विशेषज्ञ

 13.  त्वचा  ७ चिशषज्ञ

 14.  बालरोग  विशे  षज्ञ

 15.  मनोरोग  fast

 16.  तंत्रिकारोग  विज्ञानी

 17.  अधीक्षक  क्लिनिक  पे  थोलोजिस्ट

 18.  पे  थोजोजिस्ट  शक  थके

 19.  एक्सरे  विज्ञानी

 TloFpoato  ग्रड-एक

 20.  उप-सहाय्क  निदेशक

 2
 21.  कनिष्ठ  फिजीशियन  ह

 2  1
 22>  कनिष्ठ  सजन  e

 1  oe
 23-  एना  wey  टिस्ट

 24-  चिकित्सा  अधिकारी  थक  172  105  67*

 जी०  डी०  ato  Us-at-

 चके  277  31.0  87  क  क
 25.  कनिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  क

 *Zho  डी०  ओ०  प्रेडनदो  के  41  पदों  को  जी०  ढी०  silo  x Ts-0H  पदों  के  विरुद  समायोजित  मया ।
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 en ss

 इस्पात  का  उत्पादन

 80.  at  पाण  एन०  विश्वनाथन  :  कण  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस्पात  का  कितना  उत्पादन  हुआ  है  am  कितना  निर्यात

 feat  गणा  हूं

 क्या  देश  में  इस्पात  की  सम्पूर्ण  मांग  को  पुरा  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  देश  में  विक्रास  संबंधी  सम्पूर्ण  आ  वश्थ्कताओं  को  पूरा  किए  बिना  इस्पात

 का  निर्यात  करने  के  क्या  कारण  हँ  ?

 इस्शत  और  खात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  कड़िया  7ST)  गत  तीन  वर्षों  के

 at  जिक्रय  इस्पात  के  उत्पादन  तथा  निर्वात  मात्रा  इस  प्रकार  है

 मात्ना  1974-75  1975-76  1976-77

 उत्पादित  टनों  में  5.  694  5.739  7.302

 निर्वांतित  टनों  में  52.13  506.14  1409.  25.0

 हां  ।  आन्तरिक  मांग  घरेलू  उत्पादन  तथा  आयात  से  पुरी  की  गई  थी  ।  कुछ

 एसी  मर्दे  थी  जिनका  उत्पादन  नहीं  किया  गया  अथवा  जिनका  उत्पादन  घरेलू  आवश्यकताओं  की

 ्पुतति  के  लिए  पर्याप्त  न  जिसके  लिए  आयात  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  )

 देश  में  विक्रास  संबंधी  आवश्यकताओं  को  रोक  कर  इस्पात  का  निर्यात  नहीं  किया  जाता

 है  ।  पछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देशीय  मांग  को  प  रा  करने  तथा  निर्यात  करने  के  बाद भो  31-3-77

 को  इस्पात  उद्योग  में  काफो  स्टाक  जमा  हो  गया  था  ।  उत्पादन  का  उच्च  स्तर  बनाय

 सूची  को  फम  करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्पकं  बनाये  रखने  के  लिए  इस्पात  का  निर्यात  किया  गया  |

 फिर  निर्यात  घरेलू  बजार  की  नांग  को  ध्यान  में  रखकर  उपयुक्त  तरीके  से  किय  जा  रहा  है  ।

 दिल्लो  की  कालोनियों म  चिकित्सा  की  सुविधाएं

 2281.  श्रो  ato  एन०  विश्वनाथन  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  क्र्पा  करेंग  कि

 क्याण्हसच  है  कि  गत  दो-तीत  वर्षों से
 पश्चिम  दिल्‍ली  में  पंजाबी  बाग

 एक्सटेंशन  और  आदि  ज॑  सी  ज़०  To  कालोनियां  विकसित  हुई  ह  जहां

 तथा  सभाज  के  निम्न-मध्य्म  श्रेणी के  लोगों  के  लिए  चिकित्सा की  कोई  सुविधा  नहीं  है  और  सबसे

 नजदीक  जनरल  विलिंगडन  अस्पताल  है  लगभग  16  किलोमीटर  दूर  स्थित  है

 क्या  सरकारी  कमं  चा  रियों  के
 जिनकी  संख्या  उक्त  क्षेत्र

 में
 4000  से  अधिक

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  OYsTat  का  कोई  चिकित्सालय  नहीं  है

 क्या  इन  सरकारी  कम  चारियों  के  लिए  शकूरबस्ती  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 का  चिकित्सालय  निर्धारित  किया  गथ  है  जो  कि  8-10  किलोमीटर  की  दूरी  पर  स्थित  है  और  इसमें
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 लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  को  उस  fafecarsea  ज  ड  रहतीं  पहुचने

 के  लिए  काफी  समय

 बरबाद  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  जनता  तथा  उन  क्षेत्रों  में  रहने  वाल  सरकारी
 कमं  चारियों

 की  कठिनाईयों

 को  दूर  फरने  के  जिए  क्या  कार्य  वाही  करने  का
 है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  इन  बस्तियों

 में  रहने  वालों  को  चिफित्सा  सुविधायें  दिल्‍ली  प्रशासन  दूवा रा  पश्चिमपुरी  ,  मंगोलपुरी  और  त्रिलोकपुरी

 में  चलाई  रही  और  दिल्‍ली  नगरनिगम  (Ata  नगर में  )
 और

 कमं  चारी
 राज्य

 बीमा  निगम  Cicer  uy  में  दवा  रा  चलाये  जा  रहे
 अस्पतालों  में  भीं  दी  जा  रही  हू  |  इसके  अलावा

 दिल्‍ली  प्रशासन  मंगो  लपुरीं  में  100  पलंगों  वाला  एक  अस्पताल  खोलने  का.विचार  है  जिसके

 लिए  10  एकड़  भूमि  पहले  हीं  अजित  कर  ली  गई  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  सरकारी  कम  चारियों  की  उतनी  संख्या  नहीं  है  जितनी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 योजना  की  एक  fsatradtt  खोलने  के  लिए  जरुरी  होती  हैਂ  |  इसलिए  वहां  पर  केंन्द्रीय  स्बाश्थ्य

 योजना  की  डिसप  नसरी  खोलना  संभव  नहीं  हुआ  1

 और  :  हाल  ही  में  जनता  फ  लट्स  वे  लफयर  पश्चिमपुरी  से  अभ्वावदन

 मिल हँ  कि  पश्चिमपुरी  और  वहां  के  जनता  फर्लेटो  में  रहने  थाल  केन्द्रीय

 सकारो  के  लिए  TH aTETT  की  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  डिसपन्सरी  (ao  54)

 में  उनपनजञज्य  चिफित्सा  सुविधाओं  का  उपयोग  करना  संभव  नहीं  हो  रहा  है  बयोंकि

 यह  fsat  नसरी  दूर  पड़ती  है  और  परिवहन  की  Hfoqrear  है  ।  यह  सुझाव  fear  गण  है  कि

 पश्चिम  पुरी  डो  ost  ०ए  ०  जनता  फले  टों  में  स्वास्थ्य  योजना  की  feaqrazy  खुलने  तक

 पुरी  और  वहां  के  Sto  डी०  ए०  जनता  फल  टों  को  शक्रबस्ती  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  डिसप  नसरी

 सें  अलग  कर  दिया  जाए  और  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वालें  केंन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  इलाज

 आदि  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सेवा  नियमावली  की  सुविधाओं  का

 उपयोग  करने  दिया  जाय  ।  इस  मामले  पर  सक्रियता  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  अस्पताल  तथा  कम्द्रीय  सरकार  स्व।रथ्य  योजना  का

 चिकित्सालप  खोला  जाना

 2282.  श्रो  Alo  एन०  :  कण  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  यह  सच  हैकि  are  नेस  डिपो  के  सामने  रोहतक  रोड  पर  अस्पताल  के  लिए  निर्धारित

 डी०  ए०  BT  प्लाट  खाली  पड़ा है  और  यदि  तो  अस्पताल  के  लिए  भवन  का  निर्माण

 कब  किया

 क्या  यह  भी
 सच  है  डी०  डी०  ए०  कालोनी  पश्चिम  डी०  डी०  ए०  कालोनी  के

 ब्लाक  एसोशिपेशन  के
 संघ  और  जनता  क्वाटंस  पश्चिमपुरी  और  पंजाबी  बाग  एक्सटशन

 एसोशिएशनों  ने  किसी  सुविधाजनक  स्थान  पर  केन्द्रीय  सरका र  स्वास्थ्य  योजना  का  एक  चिक्त्सिल्य

 और  एक  सरकारी  अस्पताल  खोलने  के  लिए  अधिकारियों  को  कोई  ज्ञापन  fear  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  इस  स्थान
 पर  अस्पताल  बनाने  का  इस  समय  कोई  विचार  नहीं  है

 ।

 और  :  फिलहाल  पश्चिम  पुरी  और  उसके  डी०  डी०  Uo  फ्लैटों  को  शक्र  cer
 की  सी०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरी  से  जोड  दिया  गय है

 ।  इस  क्षत्र के  लिए  अलग  एक
 डिसपॉसरी

 खोलने  के  बारे  में  मिल  है  ।  यह  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  इस
 क्षेत्र

 में
 3  किलोमीटर  केघेरे में  कम  से  कम  दो  हजार  से  अदाई  हजार  केन्द्रीय  सरकारी

 कमंचारी  te  रहेहों  ।  इस  बीच एक  अभ्णवेदन  यह  मिला  है  कि  इस  क्षत्र में  एक  अलग
 डिस्पेंसरी  खोलने  तक  पश्चिभपुरी  और  डी०  डी०  ए०  जनता  फ्लेटों  को  सी०  जी०  Udo
 डिस्पेंसरी  शकूर  बस्ती  ये  अलग  रखा  जाण्और  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  सरकारी  कमं चा  रियों
 को  इलाज  आदि  के  प्रयोजनों  के  लिए  केन्द्रीय  सेवा  नियमावली  के  अनसार

 चलने  की  अनुमति  दे  दी  जाय  ।  इस  मामले  पर  सक्रियता  से  विचार  किया  जा  रहा

 Telephone  Exchanges  P.C.O.  and  Post  Offices  Opened  in  Mandsaur  District

 2283.  Dr.  Laxminara  yan
 Pandeya

 :  Will  the  Minister  of  Communications:
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  new  telephone  exchanges,  P.C.Os,  Urban  Post  Offices.
 and  rural  post  offices  opened  in  Mandsaur  District  during  the  years  1974-75
 to  1976-77  and  upto  the  second  quarter  of  1977;  and

 (b)  how  the  facilities  of  post  offices,  telegraphs,  etc.  compare  with  the

 percentage  of  population  thereof  ?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo
 Sai)  :  (8)  The  required  infosmation

 is  given  in
 the  table  below :

 (b)  A  Post  Office  on  an  average  serves  a  population  of  4514.  The  num-
 ber  of  telephones  in  Mandsaur  District  works  out  to  1  per  700  of  population.

 Table  showing  number  of  new  telephone  exchanges,  PCOs,  Urban  and  Rural
 Post  Offices  opened  in  Mandsaur  Distt.

 Year  No.  of  new  Tele-  No.  f  public
 it  is
 No.  of

 Post  Offices
 लि Call  Offices

 Total
 re)

 hone  ei
 ges

 Urban  Rural

 1974-75

 975076

 1976-77

 1977-78  10  10

 (upto  2nd
 quarter,  1977)
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 अहमदाबाद  दलीफोन  yeaa w ज  को  हुआ  घाटी

 2284.  ¥to  लक्ष्मोनारायण  पांडेय  :  कश  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :.

 क्या  अहमबादाद  टेलीफोन  एक्सचेंज को  प्रतिदिन  18
 से

 20
 हजार  रुपये

 का  घाटा हो

 रहा
 है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ध्यान  feria  13-9-  77  के  गुजराती  दे
 निक  कीः

 ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  ह  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरी  प्रसाद  :  और  :  रलवेपुरा  नं  ०
 2

 फोन  एक्सचेंज  चालू  होने  में  विलम्ब  के  बारे  में  Teed  के  तारीख  13-  9-77  के  देनिक  *संदेशਂ

 में  जो  रिपो  छपी  सरकार  को  उस  की  जानकारी है
 ।  निर्धारित  विस्तृत  परीक्षणों  के  बाद

 यह  एक्सचेंज  नवम्बर  77  के  शुरू  में  चालू  किय  जाने के  लिय  तयार  इससे  संबंधित  कार्य

 भी  जैसे  कि  केबुलों  को  पुनव्प्रेवस्थित  दूसर  एक्सचेंजों  में  जंक्शन  उपस्कर  की  व्यवस्था

 Uqo  टो०  Sto  कार्यों  के  लिए  नए  एक्सचेंज  को  अहमदाबाद  ट्रंक  आटो-एक्सचेंज  के

 साथ  जोड़ना  उसी  समय  पुरे  किये  जा  चुके  थे  ।

 यह  एक्सचेंज  26-11-77  को
 चालू  किया  जा चुका है  ।  इसमें  1500  लाइनें

 अन्तरित  की  गई  राथपुर  गेट  से  और  वाटवा  से  रायपुर  गट  को  लाइनों  के

 अन्तरण  का  काय  चल  रहा है  और  आशा है  कि  यह  अगले  कुछ  सप्ताहों  में  पुरा  हो

 जाएगा  ।  एक्सचंज  चालू  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  उपयुक्त  सभी  में  आगामी  दो  महीनों

 में  काफी  संध्या  में  नए  कनेक्शन  दिए  जाने  हैँ

 Shortage  of  Staff  in  Telephone  Exchanges

 2285.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Communications.
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  great  shortage  of  staff  in  telephone  exchanges  in.
 various  parts  of  the  country ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  fo  remove  the  shortage  of  staff  ?:

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo:
 Sai:  (a)  and  (0) :  The  information  in  this  regard  is  being  collected  from  all.

 Telephone  Exchanges  in  various  parts  of  the  country  and  will  be  placed  on
 the  table  of  the  Lok  Sabha.

 आजाद  हिन्द  फोज़  wea  स्मारक  क  अवशेष  वापस  लाना

 2286.  श्री
 समर

 TH >  क्या  fate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शाहनवाज़  खां  ने  खोसला  आयोग के  सम्मुख  स्वीकार  किया  था  सिंगापुर
 पर  अधिकार  के  ठीक  वाद  एडमिरल  4 SUC: oy  के  आदेशों  से  ढाए  गए  आजाद  हिन्द  फौज

 सरकार  के  अवशेष  उनके  दवारा  सिंगापुर  से  भारत  वापस  लाए  गए  थे  ;
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 Written  Answers
 Agrahayana  10,  1899  (Saka)

 eee

 क्या  लोक
 सभा  ah Car  ww  के  JAX  में  यह  किया  गया  कि  आजाद

 हिन्द  फौज  स्मारक
 के  अवशेष  शाहनवाज  खां  के  रावलर्पिडी  स्थित  निवास  स्थान  पर

 सुरक्षित  और  पाकिस्तान  के  साथ  उस  समय  राजनयिक  संबंध  न  होने  के
 कारण

 उन
 अवशेषों  को  भारत  वापस  नहीं  लाया  जा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  शाहनवाज  खां  के  रावलपिंडी  स्थित  निवास  स्थान
 से  आजपद  हिन्द  फौज  स्मारक  के  पवित्र  अवशेषों  को  अब  भारत  लाने  के  लिए  कदम  उठाएगी  ?

 विदेश  राज्य  मंत्री  AAT  जी  हां  ।

 20-3-1974  और  9-4-1975  को  लोक  सभा  में  प्रश्नों  के  उत्तर  में

 यह  बताया  गया  fe  श्री  शाहनवाज  खां  ने  यह  दी  थी  कि  आज़ाद  हिन्द  फौज

 के  शहींद  स्मारक  at  स्मृति  फलक  का  एक  छोटा  सा  टुकड़ा  1946  में  उन्हें  प्राप्त  हुआ  था

 और  उन्होंने  फलक  का  यह  टुकड़ो  रावलर्पिडी में  अपने  परिवार के  पास  छोड़  दिया  art

 बाद
 में  उनके  परिवार  के  सदस्थों को  भारत आना  पड़ा

 ।  चूंकि ये  उत्तर  1971-1975

 के  बीच  दिप्रे  गप  थे  जबकि  पाकिस्तान  के  साथ  राजनथिक  संबंध  ट्ट  हुए  इसलिए  यह  भी

 कहा  गा  फि  पाकिस्तान  के  साथ  संबंध  सामान्य  हो  जाने  के  बाद  इन  अवशेषों  को  खोजने  और

 और  इन्हें  भारत  वापिस  लाने  के  लिए  प्रयत्न  शुरु  किये  जाएंगे  ।

 सरकार  इस्लामाबाद  स्थित  अपने  राजदुतावास  के  साथ  संपकं  कर  रही  है  ।

 विभिसत  तंत्रों  सें  परिवार  कल्याण  काॉयंक्रम

 2287.  श्रो  समर  te:  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्प्राण  मंत्री  य्हे  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  परिवार  कल्याण  के  लिए  नीति  और  योजनाओं  का  पुनर्गठन  किया

 यदि  तो  तत्पर्मबन्धी  तथ्य  कया  ह  ;

 गत  तो  वर्जों  के  दोरान  बंगला  देश  तथा  श्री  लंका  की  तुलना  में  भारत

 में  जनसंख्या  वद्ध  की  दर  क्या  रही  ;

 झरगी-झोपडियों  में  रहने  वाले  ग्रामीण  समाज  तथा  भिखारियों  के  बीच  परिवा  र  कल्याण

 आरम्भ  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हँ  ;

 कण  amt  बस्तियों  )  ग्रामिण  पिछडे  क्षेत्रों  में

 रहने  भिखारियों  और  (3:)  नगरीय  शिक्षित  लोगों

 की  जनसंख्या  वृदिध  के  बारे  में  कोई  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद  :  हां

 (@)  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  29--6-  1977  को  घोषित  की  गई  नीति  के

 संशोधित  ब तब्प  की  एक  प्रति  संलग्न  हैं  [wera  में  रखी  गई  ।  दे  खिये  dear  एल०  टी०

 1227/77]
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 1977  लिखित  उत्तर

 महापंजीयक  दवारा  प्रकाशित  जन्म  और  के  आधार  पर  भारत  में  197  3-75  क

 तीन  वर्षों  की  औसतन  जनसंख्ण  वृद्ध  दर  afaagy  1.  95  प्रतिशत  निकलती  है  जबकि  यूनाइटेड

 नेशन्प  मोग्राफिक  यीअर  1975  में  प्रकाशित  वार्षिक  वदिध-दर  पाकिस्तान  में  3  .  0  प्रतिशत

 बंगलादेश  में  4  प्रतिशत  और  श्री  लंका  में  2.2  प्रतिशत  थी  1

 neofa gale  के  सभी  वर्गों  में  परिवार  के  सिद्धान्त  का  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।

 तथापि  गंदो  वस्तियों  तथा  ग्रामीण  क्ष  वों  में  रहने  वाल  लोगों  के  लिए  ज्चा-वच्चा  स्वास्थ्य  सुदिधाओं

 को  सुधारने  पर  विशेष
 ध्यान  जा  रहा है

 ।  ग्रामीण  गंदी  बस्तियों  तथा  ates

 afer  से  जनसंख्या  के  कमज़ोर  वर्गों  के  बच्चों  और  गर्भवती  महिलाओं  के  रोगक्षयीकरण  के  लि

 गमंवती  महिलाओं  में  अपोक्षणज  अरक्तता  को  दूर  करने  के  लिए  तथा  परस्मरागत  दाइयों  के  कौशल

 को  सुधारने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हू  ।

 और  समाज  के  इन  वर्गों  की  जनसंख्ण  वृद्ध  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  अध्ययन

 नहीं  किया  गया  है  ।  फिर  नमूना  पंजीयन  पद्धति  ज  से  विभिन्न  स्त्रोतों  तथा

 ग्राफिक  अत  संघान  केन्द्रों  दवारा  किए  गए  शोध  कायों  से  जनसंख्या  वृदिध  और  प्रजनन-प्रव॒त्ति  के  बारे

 में  कुछ  सूचना  उपलब्ध  है  जो  इस  प्रकार  है

 जनसंख्या  afer  की  औसतन  वार्षिक  दर  (1973-75)  निम्नलिखित  है  :--

 ग्रामीण  e  ह  1.94  प्रतिशत

 तगरीय  1.89  प्रतिशत

 अनुसूचित  जनजातियों  में
 1961  और  1971

 के  बीच  wv uN TTA GA  प्रतिवर्ष  2.  62  प्रतिशत
 के  हिसाब  से  बढ़ी  ॥

 पटना  शहर के  झुग्गी-झोपड़ियों में  रहने  वालों  की  जनसंख्या  (1975)  प्रतिवर्ष  2.56

 प्रतिशत  के  हिसाब  से  बढ़ी  ।

 कलकत्ता  की  गंदी  बस्तियों  में  25  क्ष  अथवा  उससे  अधिक  विवाहित  जीवन  वाली

 महिलाओं  में  (1970  )  प्रति  महिला  जीवित  जन्मों  की  औसतन  संख्या  5.1  है  ।

 कानपुर  के  औदयोगिक  कमं  चारियों  की  45  वष॑  या  उससे  अधिक  आयु  वाली  पत्तियों  में

 1974)  प्रति  विवाहित  महिला  जीवित  जन्मों  की  औसतन  संख्या  5.7  है

 संक्रामक  रोगों  से  ग्रस्त  भिखारियों  क  आवागसन  पर  नियंत्रण

 2288.  श्रो  समर  गह :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  वाराणसी  आदि  धार्मिक  ध् ती थ  स्थानों  पर  संक्रमक  रोगों सै  ग्रस्त

 भिखारी  चारों  ओर  घूमते  पाए  जाते  हैँ  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  देश  प्यन्तए  से  रोगों  से  ग्रस्त  भिखा  रियों  के  निर्बाध
 घूमने

 पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 लि स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  ह  शत  जगदम्बो  प्रसाद  हां
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 Written  Answers
 December  1,  1977

 (a)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु  क्षय  रोग  आ  द  नियंत्रण  के  लिए  राष्प्रीय  कार्यक्रम
 के  अन्तगं  त  रोगी  का  पत्ता  रोग  के  उपचार  एवं  क्षमीकरण  तथा  स्थापन  के  लिए
 मुक्त  सूविधाएं  दी  जाती  हमनें  कुष्ठ  रोगियों  की  विशेष  देख-रेख  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  से  भी  अनुरोध  किण  है  ।

 औद्योगिक  को
 ठ

 कदा
 रों  द्‌ व।रा  मजदूरों  की  सप्लाई  करने  की  प्रथा  का  समाप्त  किया  जाना

 2289.  श्री  ato  Fo  जाफर  शरीफ  :  क्या  संत्रदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकारी  औरर्ग  र-सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  क ेसभी  औद्योगिक  कारखानों  को  ठ  केदा रों

 दवारा  मज  दूरों  की  सप्लाई  करने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारार्ध  न

 है  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  तथा  Aaa  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (2)  area  :  और  ठेका

 श्रम  तथा  अधिनियम  जहां  कहीं  सम्भव  ठ  का  श्रम  प्रणाली  के
 उन्मूलन

 की  व्यवस्था  है  ।  ए  से  प्रतिष्ठानों/रो जगा  रों  में  जिनमें  ठेका  श्रम  प्रणाली  का  उन्मूलन  क  रना  फिलहाल

 व्यवहायं  नहीं  समझा  इस  अधिनियम  का  उद्देश्य  ठे  का  श्रमिकों  के  रोजगार  को  विनियमित

 करना  > e  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  क्षत्र  में  उद्योगों  एककों  का  संबंध  केन्द्रीय  सलाहकार

 ठेका  श्रम  ares  की  सिफारिशो ंके  बाद  सरकारी  अधिसूचना  दिनांक  1  :  975  दवा रा  कोयला

 खनन  उद्योग  में  काम  की  अनेक  श्रे  णि  यों  में  ठे  का  को  नियोजित  करना  पहले  प्रतिषिद्ध

 कर  दिया  गया  ज  से  कोयला  निकालना  या  कोयला  निकालना  तथा  कोयला

 कोयला  लादना  अधिकभार  हटाना  तथा  पिट्टी  (4)  साफूट  कोक

 तयार  करना  और  (=)  भूमी  के  नीचे  पत्थरों  में  सुरंग  बनाना  और  पत्थर  काटने  के  प्रकीणें  कायें  ।

 पहली  ata  ,  1977  से  ए  से  प्रतिष्ठानों  ,  जिनके  संबंध  में  ठे  का  श्रम  अर्धिनियम  के  अधीन  समुचित  सरकार

 केन्द्रीय  सरकार  की  मिलकियत  वाले  या  उनके  द्वारा  अधिवासित  भवनों  में  सफाई

 धूल  झाड़ने  चौकीदारी  के  कार्यों  के  लिए  भी  ठेका  श्रमिकों  को  नियोजित  करना  प्रतिषिद्ध

 करदिया  गया है
 ।  केन्द्रीय  सलाहकार  as  द्वारा  गठित  की  गई  अनेक  सरमितिणं  केन्द्रीय  क्षेत्र के

 अनेक  अन्य  उद्योगों  में  ठका  श्रम  प्रणाली  के  प्रश्न  की  जांच  या  तो  कर  चकी  नश (ट या  कर  रही  हू  |

 श्रम  मंत्रियों  का  सम्म  लन

 2290.  श्रो  Fo  वी०  राजत  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  विभिन्न  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों
 की  एक  बठक  बुलाई  गई

 थी  ;

 यदि हां  तो  उसमें
 की

 गई  बातचीत  का  सारांश  क्या  है  और  उसका  कण  परिणाम  निकला  ?

 aaa  कार्य  तथा श्रम  मंत्री  (af  रवीन्द्र  :  (=)  न
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 लिखित  उसर 10  1899

 व्शपक  औदयो गिक  संबंध  का  नून  की  30  सदस्यीय  समिति  की  रिपोट  पर  सामान्य

 विनष  किया  गया  था  fra  विशेष  qzat oN  पर  विचार-विमशं  किया  गया  था  वे  श्रमिक  और

 समुचित  स  रका र  सं  राधन  अधिकारियों  के  अधिकारों  ,
 विवादों  को  निपटाने  के  मुअत्तली

 को  अवधि  के  दौरान  श्रमिकों  को  निर्वाह  भत्ते  के  AST  स्थायी  आदेश  और  कौदयोशगिक  विवाद

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  सुझावों  से  संबंधित  थे  ।  अध्यक्ष  ने  इंगित  किया  कि  व्यापक  औदूयोगिक

 संबंध  कानून  के  लिये  प्रस्ताव  तयार  करते  समय  राज्य  श्रम  मंत्रियों  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ।

 Border  Disputes  with  Burma,  China  and  Bangladesh

 +2291.  Shri  Keshavrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs

 ‘be  pleased.  to  state:

 (a)  the  fresh  efforts  being  made  to  resolve  border  disputes  with  Burma,

 China  and  Bangladesh  ;

 (b)  the  nature  of  assistance  being:  extended  by  the  respective  Govern-

 ments  in  resolving  the  border  disputes  through  mutual  talks  ;  and

 (c)  the  details  of  disputes  resolved  so  far  through  mutual  agreements
 and  the  difficulty  being  experienced  in  resolving  the  remaining  disputes  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Sama-

 rendra  Kundu):  (a),  (b)  &  (c):  We  have  no  border  dispute  with  Burma,
 The  land  boundary  is  being  jointly  demarcated  under  the  Agreement  of  1967.

 In  regard  to  China,  while  we  welcome  efforts  towards  normalisation  of

 relations  with  that  country  on  the  basis  of  Five  Principles,  there  is  no  con-

 crete  proposal  underway  for  the  resolution  of  the  long-standing  India-China
 border  question.

 As  regards  Bangladesh,  disputes  on  boundary  demarcation  were  settled
 and  the  concrete  principles  and  procedures  were  incorporated  in  an  Agree-
 ment  signed  between  the  Prime  Minister  of  the  two  countries  on  16th  May,  1974.
 The  actual  demarcation  work  has  also  been  going  on  between  the  officials  of
 both  sides.

 Recognition  to  Israel

 +2292.  Shri  Keshavrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs
 ‘be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  new  proposal  for  giving  recognition  to  Israel  has  been
 received  from  the  Government  of  that  country;  an

 (b)  whether  Government  are  taking  any  new  steps  to  establish  political
 relations  with  Israel  and  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons

 ‘therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Sama-
 ‘rendra  Kundu)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  There  has  been  no  material  change  in  the  situation  in  West-
 Asia  which  warrants  an
 Israel.

 y  re-thinking
 गा

 to  our  state  of  relations  with
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 Setting  up  of  full-fledged  post  offices  in  Villages  having  2500  population

 १2293,  Shri  Keshavrao  Dhondge :  Will  the  Minister  of  Communications be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  declared  scheme  for  setting  up  full-fledged
 post  offices  in  the  villages  with  a  population  of  more  than  two  thousand  and
 provide  telephone  facilities  in  the  villages  with  more  than  five  thousand
 population  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  villa  ges  in  which  the  scheme  has  already  been
 implemented  ;  an

 (c)  the  time  by  which  these  facilities  would  be  provided  in  the  country
 ?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Parsad  Sukhdeo
 Sai)  :  (a)  Most  of  the  villages  with  more  than  two  thousand  population  have
 been  provided  with  post  offices.

 Telephone  facility  is  proposed  to  be  provided  in  all  villages  with  more
 than  5,000  population.

 (b)  &  (c):  (i)  40.702  villages  with  a  population  of  more  than  two  thousand
 have  post  offices.

 (ii)  7,000  villages  with  more  than  five  thousand  population  have  been  pro-
 vided  with  telephone  facilities.

 (iii)  It  is  proposed  to  provide  telephone  facilities  at  most  of  the  places
 with  more  than  5,000  population  during  the  next  two  years  and  at  the  remain-

 ing  places  during  the  following  years  in  the  Sixth  Five  Year  Plan.

 Talks  with  neigbhouring  countries  re:  their  citizens  given  refuge  in  India

 72294  Shri  Keshavrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs

 be  pleased  to  Sate:

 (a)  whether  talks  are  being  held  with  Bangladesh,  Sri  Lanka,  Pakistan

 and  Burma  in  regard  to  sending  their  citizens  given  refuge  in  India  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  those  Governments  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Sama-

 rendra  Kundu):  (a)  No  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 C.G.HLS.  Medical  facilities  to  the  employees  of  Delhi  Administration

 2295.  Shri  Yuvraj  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether,  although  all  the  facilities  are  given  to  the  employees  of  the

 Delhi  Administration  yet  they  have  not  been  provided  with  the  facility  of  the

 health  scheme  of  the  Central  Government  C.G.HS.  ;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  this  facility  would  be  extended  to  them  ;.

 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 1977  लिखित  उसर
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 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri
 Prasad  Yadav):  (a)  The  Central  Government  Health  Scheme is  not  applicable
 to  the  employees  of  the  Delhi  Administration  except  the  employees  of  Delhi
 Police  Force.

 (b)  and  (c):  Do  not  arise

 अल्पूमोनियम  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  सनसोल  का  फिर  स  चालू  जाना

 2296.  श्री  सत  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  fa ः

 क्या  अल्पूमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इंडिया
 लि  ०

 जिसमें  1974
 से  तालाबंदी

 के  फिर  से  चालू  किये  जाने  के  बारे  में  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  TUAT  कर  रही  है  ;

 और

 यदि  at,  तो  उक्त  कम्पनी  को  फिर  से  चाल  किये  जाने  के  बारे  में  वत  मान  स्थिति  कया है
 ?

 इस्पात  और  खान  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  और  :  अल्यूमिनियम  कारपोरेशन

 आफ  इंण्डिया  faomtaama  को  फिर  से  चाल  करने  के  प्रश्न  पर  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरका र

 व  अन्य  संबंधित  प्राधिकारियों  के  परामशं  से  बिचार  कर  रही  है  ।

 आसाम  में  टेलीफोन  कनक्शनों  क  लिए  प्रतीक्षा  सची

 2297.  शी
 अहमद  हुसन  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पुर्वोत्तर  दूरसंचार  च नाथ
 ईस्टन॑  टेलीकम्यूनिकेशन  )  सकल  में  टलोफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  कुल  feat  नए  मामले  हैं  और  30  1977  तक  warer  सुचो  में  कितने

 मास  q  ;  और

 पूर्वोत्तर  सकिल  तथा  असम  दवारा  इस  वित्तोय  वर्ष  के  अंत  तक  कितने  नये  कनेक्शन

 दिए  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्री  नरहरी  प्रसाद  :  उत्तर  पूर्वी  सक्रिल  31-10-77  तक

 दिए  गए  नये  कनेक्शनों  कौ  संख्या  और  31-10-77  तक  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए
 प्रतीक्षा  सूचो  में  दजं  आवेदकों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 प्रतीक्षा  सूची
 राज्य  का  नाम  दिए  में  आवेदकों

 टलीफोन  को  संख्या

 अरुणाचल  प्रदेश  53  10

 असम  544  545

 मणिपूर  186  39
 मेघालय  243  37
 मिजोरम  114  10
 नागालड  80  1.0
 fata  25

 योग  1,245  658
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 eee

 (a)  ga  facia  चर्ष
 कें  अंत

 तक
 ee

 पूर्वी  सिले  में  1000 et  Yel  saad
 खो  लने

 की  प्रस्ताव  इनमें  से  700  टेलीफौन  कनेक्शन  असम  राज्य  में  खोली  जाएँगे  |

 आताम  म  डलीफोन  एक्तचेंज  eaitta  करना .

 2298.  श्री  अहमद
 हुसेन

 :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को
 sti  fe  चालू  fata

 ae
 में

 आसाम
 में  किंतने  नये  zara  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का

 विचार
 है ?

 संवार  राज्य  मंत्री  (Mt  नरहरि  प्रसाद
 :  चालू  वित्ताय  ag

 के  दौरान  राज्य

 कैं  fi  नौ
 स्थानों

 पर  नए  टेलीफोन
 एक्सचेंज

 स्थापित  करने  का प्र प्रस्ताव  है

 (1)
 अनी  पुर

 (2)  चापडः

 (3)  हबोका

 (4)

 (5)  ढाकखानेा

 (6)
 ara

 कमलों

 (7)  रोग्जुली

 शिलापाथर 8)

 9)  Mae  |

 खाड़ो  तथा  पश्चिमी  एशिया  क  देशों  क  लिप  ब्राज़गार  श्रसिक्ों  को  भर्ती  करने  क॑  एजेंसियां

 2299.  डा०  मरली  मनोहर  जोशो  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की

 कुंपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बहुत  बड़ी  संध्या  में  निजो  व्यक्तियों  तथा  एजेंसियों  ने  खाड़ी

 तथा  पश्चिमी  एशिया  के  देशों  के  लिए  बे  रोजगार  श्रमिकों  को  भर्ती  करने  की  उन्नत  कारोबार  आर

 कैंर  दिया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐ  से  बहुत  अधिक  व्यक्ति  और  एजेंसियां  रोजगार  ढूंढ़ने
 वाल  व्यक्तियों

 के  शोषण  कर  रहे  हैँ  तथा  उनमें  से  बहुत  से  व्यक्ति  उन  देशों  में  पहुंचने  के  बाद
 स्वयं  को  फंसे  हुए

 पीते  हू  और  उन्हें  अन्य  श्रमिकों की  तुलना में  कम  वेतन  दिया  जाता है  ;
 और

 सरकोर  का  विचार  भारतोय  श्रमिकों  को  उपरोक्त  देशों  में  जाने  से  रोकने  के  लिए

 fea  प्रकार  नियंत्रण  करने  तथा  जरूरतमंद  श्रमिकों  को  शोषण  से  बचाने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रबींद्र  (  और  :  विदेशों  में  रोजगार

 के  far  भर्ती  एजेन्टों  के  रूप में  24-11-1977  तक  290  कम्पनियां  पंजीकृत  की  गई  सरकार

 को  यह  रिपोर्ट  भो  प्राप्त  हुई हैं  कि
 इन  प्राधिक्रत  एजेंटों

 के
 अतिरिक्त  बहुत  बड़  संख्या  में  निजी

 व्यक्ति

 तथा  एजेंसियां  अनधिकृत  भर्ती  एजेन्टों  के  रूप  में  काय॑  कर  ae
 ्ट्ठ  |

 यह  समाचार  भी
 है

 कि  कुछ  मामलों  में  अनधिकृत  एजन्ट  था  उस  के  प्रतिनिधि  विदेशों  में  रोज॑गार

 ढंढने ध्ध  वाल = व्यक्तियों
 का  परित्याग  कर  देते  यद्यपि  उन  में  से  कुछ  रोजगार  प्राप्त  करने  में  सफल

 डो
 जाते  उन  की

 कम
 वेतन  दिए  जोने  की

 संभावना
 होती है  क्योंकि  उन  के  पास  लिखित  करारों
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 10  1899  (ere  )

 Fat feet  उत्तर

 का  आश्रय  नहीं  होता  और  वे  नियोजक  को
 दया  पर  होते  क्योंकि  विदेशों  में  उन  को

 req  गेर  कार्मूनी ही  सकती  है
 तथा

 उनें  की  रहे  नी  अनियमित ही  संकता  उने  में  से  RS,  जो
 करारी के  साथ  facet  में  प्रवेश  करते  लैकिंन  उत्प्रबांस  1922  के  ata  soar

 को  qa  नहीं  करते  व्यक्तियों
 '  के

 विदेशी  नियोजकों  द्वौरी  शीषण  किए

 जाने  की  भी  है  1

 ~  '  '  ४
 भर्ती  एजेसियों  के  पं  जोकरण  के  लिए  निर्धारित  कायं-पद्धति  के  अन्तगंत  श्वमिर्कों  कों  संरक्षण

 दिया

 जाता है  ।  सरकार  बाहर  जाने  के  रास्तों  पर  यहं  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जांच  पड़ताल  भी

 करतो है  कि  गर  कानूनों  प्रवासियों  को  जाने  के  लिए  तंब  तक  अनुमति  न  दी  जाए  जब  तक  कि
 वे

 वे

 उत्प्रवास  1922  के  अधोन  अपेक्षित  आवश्यक  औपचारिकताओं  को  करते  है  ।

 देवीदयाल  बम्बई  क  श्रमिकों  को  wat!  का  भगतान

 2300.  श्रो  ज्योतिकंय  बत  क्या  Maza  कांय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  देवीदयाल  बम्बई  के  600  श्रमिक  को  अपनी  अर्जित  मंजूरी  और  अन्य  उचित

 देय  राशि  नहीं  मिलौ  है  यद्यपि  कम्पनी  का  परिसमापन  आठ  ae  पहले  हुआ  था
 ;

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  कम्पनी  गम्भीर  कदाचारों  के  कारण  नहीं  चल  सको  ?

 ससदोप  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  ७ (श्रो  रवींद्र  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो

 है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  को  मज  पर  रख  दी  जाएगो

 चासनाला  aaa  की  जांच  करन  क़  लिय  fared  feat  गयां  जांच  BTA

 301.  attra  पावंती  :
 थी  ब्रज  भूषण  तिवारी :
 श्री  Fo

 रामसूत्ति
 :

 क्या  संसदीपर  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सिन्हा  आयोग  के  निष्कर्षों  को  स्वीकार  कर  लिया  है

 अर

 यदि  तो  उत्तरदायी  ठहराये  गय  अधिकारियों  के  foes  क्या  काय  aweT  की  गई  है  |

 क्या  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  को  जिससे  जांच  न्यायालय  व्दारा  किसी  उत्तरदायित्व  से

 मुक्त  किया  गया  बताया  जाता  मामले  को  जटिल  बनाने  तथा  निष्कर्षों  को  स्वीकार  करने  तथा

 उन्हे  प्रकाशित  करने  में  विलम्ब  करने  के  इस  मामल  में  घसीटने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है
 ?

 संतदीय्र  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवींद्र  >
 और  :  चासनाला  कोलियरी

 में  27  1975  तथा  5  1976
 को  हुई

 दो aden  के  संबंध  में  जांच  न्यायालयों

 के  निष्कर्षों  पर  किस  प्रकार  की  अनचर्ती  कार्यवाही  की  यह  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।

 27-1977  को  लोक  सभा  में  विभिन्न  विरोधीदलों  के  नेताओं  से  अन॑रोध  किया  गया  कि

 व  श्रत्यक  दलका  एक-एक  व्यक्ति  नामित  करें  ताकि  ये  व्यक्ति  इन  रिपोर्टों  का  अध्ययन  कर  तथा  सरकार
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 Re  1  Admissibility  of  Questions  and  Agrahayan  a  10,  1899  (Saka)
 Calling  attention  notices

 को  सम्बन्ध  में  सलाह  दें  कि  wlan  कायंव।ही  करनी  ज्योंही  सभी  ata  ना  मित
 व्यक्तियों  के  संबंध  में  सुचना  प्राप्त  हो  इस  मामले  में  आगे  अवश्यक  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 इस  बीच
 ये  fine  राजपत्र  में  प्रकाशित  किए  जाने  हेतु  भारत  सरकार  मुद्रणालय  को  भेज  दी

 गई  हे  ।  ये  रिपोर्ट  सदन की  मेज
 पर

 23  1977  को  रख दी  गई  थी  ।  यह  सच  है

 कि  जांच  न्यायालय  ने  खान  सुरक्षा  महा  निदेशालय  को  इस  dear  के  लिये  जिम्मेवार  नहीं  ठहर।या
 है  ।  इस  निदेशालय  के  किसी  अधिकारी  को  फंसाने  के  लिए  कोई  ware  किए  जा  रहे  ठ  इस

 बात  की  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहों  है  ।

 यह  मंत्रालय  इस  aay  में  विचार  कर  रहा है  कि  जांच  न्यायालय  के  निष्कर्षों  के  ब।रे  में  उसे

 क्या  कार्यवाही  करनी  है  ।

 विदेशों  में  इंजीनियरी  के  सामान  की  खरीद

 2302.  श्र  ज्पोतिमंय  बसु  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (# )  इस्पात  और  खान  मंत्रालय,'भारतीय  save  निगम  और  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अयोग

 alfa  के  लिए  विदेशों  से  खरीदे  गये  इंजी  नियरी  के  सामान  का  ब्यौरा  F|

 उक्त  कितनी  खरीदों  के  लिए  सार्वजनिक  रिचर्डसन  एण्ड  करुडाज  से  पुछताछ  की

 और

 तत्सम्बन्धी  रुपरेखा  क्या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  बीजू
 :  से  :  जानकारी  प्त  की  जा

 || रही  are  सभा-पट्ल  फर  रख  जाएगी

 eee  mee  meee

 प्रइनों  तथा  ध्यानाकषेण  सूचनाओं  की  स्वीकार्यता  के  बारे  में

 (RE:  ADMISSIBILITY  OF  QUESTIONS  AND  CALLING  ATTENTION

 NOTICES)

 मेरा  व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  प्रश्न  है  ।  मेंने  पारपत्र प्रो ०  पी०  lo  मावलंकर

 के  लिए  आवेदनों  की  संख्या में  व  द्धि  होने  के  विषय में  जो  प्रश्न  की  सूचना  भेजी  थी  उसमें  (a)

 (7),  और  खण्ड  थे  परन्तु  लोकसभा  सचिवालय  ने  उसके  क  और  ख  भाग  को  तो  ग्रहण

 करलिया  लेकिन  उसके  ग,घ  और  भाग  को  मुझें  कारण  बताये  बिना  मनमाने  ढंग  से  अस्वीकार  कर

 दिया  ।  यदि  मुझे  नये  उदार  नियमों  के  पश्चात  आय  नये  आव  दनपत्नों  की  संख्या  ही  मालम  करनी  होती

 तो  मेँ  अपने  इस  प्रश्न  को  तारांकित  के  बजाये  अतारांकित  ही  रखता  |

 मेरी  एक  दूसरी  आपत्ति  है  ।  हम  अपने  प्रश्न  काफी  विचार  और  परिश्रम  के  साथ  तैयार  करते  है

 are  हमें  अपने  के  सभी  पहलुओं  की  जानकारी  सरकार  से  पाने  को  हक  है  ।  लोक  सभा  सचिवालय

 हमार  प्रश्नों  का  तभी  सुधार  कर  सकती  है  जब  उसकी  भाषा  दोषपूर्ण  हो  अथवा  अपुण  हो  ।  लोक  सभा

 सचिवालय  को  कार्य  पालिका  से  स्वतंत्र  रह  कर  काय  करने  के  लिये  कहा  हमार  प्रश्नों  के  न  केवल

 qgcayT  भागों  को  निकाल  दिया  जाता  है  वरन्‌  उममें  जो  भावना  होती  है  वह  भी  हटा  दी  जाती
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 1  fraraz,  1977  प्रश्नों
 तथा  ¢ SATATHS  सूचनाओं की

 स्वीोकाय॑ ता  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  ए  से  मामले  सभा  में  तभी  उठाये  जाने  चाहिए  जब  मु  ्से  उनके  विषय  में  त

 कर  ली  जाय  और  मेर  स्पष्टीकरण  से  संतुष्टि  न  हो  ।  जहां  तक  उक्त  प्रशन  का सम्बन्ध है  उसके

 कुछ  भागों को  मेरा  निर्दोश  लेने के  att  हटाया  गया  था  आप  इस  मामले  पर  मेरे
 साथ  बात  त  करें

 तो  म  आपको  बताऊंगा  कि  प्रश्न के  उक्त  भागों को  उत्तर  के  लिए  क्यों  उपयुक्त  नहीं  समझा  गया  |

 श्री  कंवर  लाल  गप्त  :  पहली  बारए  सा  हो  रहा  है
 कि  हमार  तीन  -  धार  प्रश्नों

 को
 रोज़  अस्वीकृत

 कर  दिग  जाता  है  और  हमें  यह बता  दिया  जाता  है  फि  अध्यक्ष  महोदय  ने  उन्ह  अस्वीकृत  किया  है

 नियमों  को  न  तो  बदला  ही  जा  सकता  है  और  न  उनकी  परिधि  के
 बाहर

 जाया  जा  सकता  है  फिर  एसा

 कमों  हो  रहा  है  ।  आप  अपने  ढंग  से  नियमों  का  अथ  लगाकर  प्रश्नों  को  अस्वीकार कर  रहे  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थिति  ag
 है  कि  नियमों  का  अथ  लगाने  की  जिम्मेदारी  अध्यक्ष  की

 Shri  Ugrasen:  We  are  new  Members  and  belong  to  backward  classes.

 As  such  we  should  be  given  more  time.  The  examiners  of  Questions  in  your

 Secretariat  daily  reject  our  one  or  two  Questions  and  intimate  us  on  a  stereo-

 typed  form  that  our  Question  has  been  disallowed.  We  seek  your  help  in  this

 matter.

 अध्पक्ष  में  अपने  alata  को  निर्देश  दूंगा  कि  कोई  प्रश्न  ar  उसका  कोई  भाग  अस्वी शर्त

 fear  तो  वह  सम्ब  न्धित  सदस्य  को  संक्षेप  में  उसके  कारण  बता  दे  ।  निथ्मों  में  ए  सी  व्यवस्था  है  कि

 किसी  मामले  पर  यदि  कोई  जांच  चल  रही  हो  तो  उसके  बारे  में  प्रश्न  उत्तर  के  लिए  गृहीत  नहीं  किया  जा

 सकता  और  जब  कभी  सरकार  से  यह  जानकारी  मिले  कि  प्रश्नाघीन  जांच  नहीं  चल  रही  है  तो  उसके

 बारे  में  प्रश्न  स्वीका र  नहीं  किया  जाता  ।

 ato  वी  ०  अरुणांचलम  :  श्रीमन  1  बजे  जो  बेलट  हुआ  था  उसके  साक्षी  दो  माननीय

 सदस्ण्थे  परन्तु  अध्यक्ष  महोदय  ने  उस  बे  लट  के  परिणाम  को  रद  कर  दिया  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  ए  सा
 किस

 नियम  के  अन्त  त  किया  और  5  बजे  बलट  करने  का  आदेश  उन्होंने  किस  नियम  के अन्तगं त  fear

 are  सदस्य  कोई  मा  मला  उठाने  के  लिए  विभिन्न  fant  के  अन्तगं  त  अलग  अलग  सूचनाएं  देते  है  ।

 यह  खेद  की  बात  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  ने  उन  व्यक्तियों  के  नाम  भी  जिन्होंने  विभिन्न  नियमों  के  अन्तगंत

 सुचताएंदी  थी  इस  SITATHT O  प्रस्ताव  के  साथ  जोड़  दिय  हूँ  किस  faa  के  अन्तगं  त  अध्यक्ष  महोदय

 नेए सा  किया  है  ।

 श्री  एम०कल्पाण  सुन्द रभ्‌  )  :
 में  अध्यक्ष  महोदय  का  ध्यान  इस  भोर  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  ध्यावाकबंण  सूचनाओं  के  बारे  में  इस  सभा  में  जो  सुस्थापित  प्रक्रिया  नियम  हैँ  उन्हें  बुरी  तरह

 तोड़ा  मरोड़ा  गया  है  ।  ध्यानाकषंण  सूचना की  परिभाषा  fea  197  के  अन्तग त  दी  गई  अनेकों

 सदस्यो ंने  आन्ध्र  प्रदेश  तया  आदि  के  चक्रवात  ग्रस्त  tal  मे ंअपयाप्त  राहत  काय  की

 बोर  ध्यान  दिलाने  की  सूचनाएं  दी  थीं  और  आपने  कृपया  इस  विषय  को  चर्चा  के  लिए  स्वीकार  कर

 लिया  था  और  इन  सूचनाओं  का  बे  लट  करने  के  लिए  समय  निर्धारित  कर  दिय  था  ।  दस  नामों  में  से  पांच

 नाम  बैलट  में  आये  और  उनमें  पहला  नाम  मेरा  था  ।  परन्तु  यह  बै  लट  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  क्यों  रद

 दिया  गया  यह  सभा  के  नियमों  तथा
 परम्पराओं

 का  सरासर  उल्लंघन  है  ।
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 एम्‌०  कल्याण

 दूसरी  बात
 जो  बे

 लट  हुआ  उसमें  सदस्यो ंके  नाभ  शामिल  कर  लिये  गये  जर्बाक  उन्होंने
 ध्यानाकंण  की  सूचना  नहीं  दी  थी  ,  बल्कि  अन्य  नियमों  के  अन्तगंत  सूचना  दी  थी  ।  इसमें  न  केवल  नियमों
 का  उल्लंघन  हुआ  वरन्‌  इस  नामले  पर  चर्चा  उठाने  का  अवसर  हमसे  छीन  लिय  गथा  ।  इस  तरह  जो  अन्णय

 हुआ  है
 करने  का  एक  तरीका  यह  है  कि  इस  पर  वाद-विवाद  के  लिए  आधा  दिन  नियत  किया

 जाय े॥

 श्रो  ag  :  प्राथमिकता  तय  करने
 के  लिए  सामान्य  तौर  पर  बैलट

 far  गया  था  परन्तु  आपने  शायद  उन  सदस्यों  की  सहाण्ता  करने  के  लिए  जिन्होंने  इस  मामने  पर  स्थगन

 प्रस्ताव  को  सूचनाएं  भेजी  थीं  दूसरा  निर्देश  दे  fear  ।  यदि  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  देने  वाले  सदस्य

 ध्यानाकषंण  सूचना  भरकर  भजਂ  दें  तभी  उनके  नाभ  उसमें  शामिल  किये  जाने  चाहिए  ।  इसमें  तो  आपने

 अपने  विवेक  का  प्रयोग  किया  कि  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्ताव  में  बदल  Fear  जाये  परन्तु
 इसके  साथ  यह  भी  वांछनीय  था  कि  आप  इसके  अलग  से  शद फाम  भरवा

 ते
 ।  इससे  wa  उत्पन्न  हुआ  है  ।  अतः

 इस  विषय  में  होना  चाहिए  ।

 ere

 च

 समुद्री  तूफान  ग्रस्त  क्षेत्रों  संबंधी  चर्चा के  बारे  में

 DISCUSSION  ON  CYCLONE  AFFECTED  AREAS

 श्री  Bo  TH TAT  (Tet)  :  पिछली  बार  जब  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  हुई  तो  उसमें  तुफान  पीड़ित

 क्षत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  कई  सदस्य  सभा  में  उपस्थित  नहीं  थे  ,  सदन  के  सभी  वर्गों  के  साथ  न्याय

 करने  ~~ fi TT TT  उन  लोगो ंके  साथ  जो  तुफान  से  पीड़ित  क्षत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करते  मेरा

 सुझाव है  कि  इस  पर  और  आगे  चर्चा  हो  ॥

 Sto  हेनरी  आस्टिन  (TeTrH TA |  मैं
 तुफान-ग्रस्त

 क्षेत्रों  का  दौरा  करके  आ  रहा हूं  केवल

 qm  परही  नहीं  अपितु  राहत  कार्यों  की  पर्याप्तता  अथवा  अपयाॉप्तिता  के  बारे  में  भी  पूरी  चर्चा  किए

 जाने की  आवश्यकता है
 ।

 प्रधान  मंत्रो  सोरारजी  :  मे  तूफान  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करके  आज  सुबह  ही  लौटा

 हूं  ।  अत्यधिक  विनाश  हुआ  है  ।  म  ने  वहां  जा  क्र  विनाश  लीलो  देखी  है  ।  मद्रास  में
 अधिका  रियों

 के

 साथ  मेने  विवार-विनर्श  किया  था  और  उन्हें  किये  जाने  वाले  ag  के  बारें  में  हिदायतें दी  हैँ  ।

 आन्ध्र  में  आज  एक  आयुक्त  नियुक्त  किया  गया  है  जो  आज  अपना  का्यंभार  संभालेगा  |  यह  एक

 गंभीर  व  भारी  समस्या  है  और  इस  मा मले  में  धन की  कमी  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ज़ो  करना  आवश्यक

 है  वह  किया  जायेगा  ।  यह  राज्य  और  केन्द्र  की  सबसे  पहली  जिम्मेदारी  है  ।  वहां  राहत  कार्यों  को  उचित

 रुपसे  करिए  जाने  की  आवश्यकता है
 ।  उ  सीਂ  शिका  यतें  मिली  है  कि  बहुत-सा रुपया  अधिकारिययों  ने  अपने

 जेब में  डाल  लिया  है  ।  इन  सभी  बा  तों  की  ओर म  ने  उनका  ध्यान  दिलाया  और  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  fs

 सारा  कास  ठोक  से  किया  जाये  और  ये  शिकायतें  न  रहें  ताकि  समचित  राहत  दी  जा  ga  ।  इसमें  कोई

 राजनीति  नहीं  लाई  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  इसका  अध  यह  नहीं  far  प्रशासन  असफ़ल  नहीं  रहा है  और

 इसकी  ओर  धणन  त  दिलाण  वहां  सब  दलीय  समितिय्यं  बनाई  जा  रही  ह  जो  एक
 साथ

 मिलकर

 कान  करेगी  |
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 10  1899  समद्री  तफान  ग्रस्त  क्षेत्रों  संबंधी  चर्चा  के  बारे  में

 _

 समयाभाव  के  का  रण  म॑  केरल  नहीं  जा  सका  लक्षद्दीपਂ  और  पांडिचेरी  की  ओर भी  ध्यान  दिया

 जा  रहा हू
 ।

 तुफानग्रस्त  सभी  इलाकों की  ओर  सरकार  ध्यान दे  रही  है  ।

 श्री  Mo  एम०  TAHT  :  जो  कुछ  हुआ  है  उस  बारे  में  हम  सभी  चिन्तित हें
 ।  स्थिति की

 भीषणता  को  देखते  हए  इस  पर  सदन  में  विचार  far  जाना  चाहिए  ।  यद्यापि  हमने  पिछली  बार  इस

 विषय  पर  चर्चा  की  थी  किस्तु  उस  समय  हमारे  पास  कोई  नहीं  थो  ।  आज  वसी  बात  नहीं

 है  भाज  हमें  सार  जानकारी  उपलब्ध है
 ।  सरकार ने  भी  स्थिति का  अच्छी  तरह  अवलोकन  कर

 लिया है  अध्यक्ष  महोदय  इस  बारे  में  पुरी  चर्चा की  अनुमति

 श्रो  एस०  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  के  बाद  वाद-विवाद  की  आवश्यकता  और  भी

 बढ़  गई  है  इस  qn  ने  जो  भीषण  बरबादी  की  है  उसके  सभी  तथ्य  समूचित  रुप से  सामने  नहीं  आये है
 ।

 हम  सीध  तुफान  ग्रस्त  क्षत्रों  से  आय  है  प्रधान  मंत्री  के  लिए  बात  सूनना  लाभप्रद  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सदन  में  चर्चा  होनी  आवश्ण्क  है  ताकि  लोगों  को  भी  संतोष  हो  जाय  कि  सदन  हस

 बारे  में  चिन्तित है
 ।

 अगववकस  मुन्ने  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  से  स्थगन  कुछ  अल्प  सूचना  प्रश्न  TAT

 ण  प्रस्तावप्राप्त  हुए  हू  ।  aeez aN a लोग  इस  मामले  में  सामान्य  वाद-विवाद
 के

 लिए

 जोरद  रड  मेने  सोचा  जब  तक  facag  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  होती  ,  तब  तक  कोई  चर्चा  लाभप्रद

 नहीं  w2iy,t  इतलिए  सामान्य  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  बाद  में  ठीक  रहेगी  ।  इसके  साथ-साश्

 Ha  यड़  थो  सोचा  फि  इच  मामले  को  जाप  यंत्रणा  समिति  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  Hitz

 सदन  को  इत  मामले  पर  उचित  तमय  पर  चची  करते  का  मौ  का  दिया  जाला  चा  हिए  |

 जहां  तक  पामान्य  चर्चा  का  सम्बन्ध  अन्वे  दल  की  रिपोर्ट  मिलने  पर  हम  इस  मामले  पर

 करेंग  इस  तमय  इस  faq  को  लेकर  तदन  में  उत्ते जन
 है  और  ए  से  वातावरण  में  इस  पर  चर्चा  करना

 उचितभी  नड़ीं  होगा  ।  हम  इस  पर  काय  यंत्रणा  समिति  में  विचार  करेंग  क्यों कि  मेरे  पास  बहुत-से  संकल्प

 आं  रह  ।  फिलहाल  स्थगन  प्रस्ताव  निलम्बित  किया  जाता  है  ।  हम  इस  काय  यंत्रण  ufafa  में

 विमश  करके  एक  निण॑य  लेगे  ।

 श्री  कठ  प्रधान  मंत्री  ने  तुफान  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  और  हंवाई  निरीक्षण  किया  इसके

 लिए  हम  सभी  उनके  ह्  हममें  से  कुछ  लोग  वहां  गये  और  हमने  देखा  कि  हर गांव  प्रभावित  है

 इप्तलिए  हम  लोगों  का  ates
 है  कि  हम  वहां की  वास्तविक  स्थिति  के  बारे  में  इस  सदन  को  बताय  और

 उपचारात्मक  हियों  का  सुझाव  दे
 ।  राजनीति  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 थ्रो  कंवर  लाल  गुप्त  :  इस  विषय  पर  ध्यान  आकर्षण  सूचना  के  रूप  में  विचार

 कर  लिया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संतदीण  कार्य  मंत्री  का  इस  बारे  में  क्य  विचार  है
 ?

 उन्हें  भी सन  लिया  जाय  ।

 संपदीय  काय  और  श्रम  मंत्री  रवींद्र  :  अध्यक्ष  आपने  दीक  हीਂ  कहा  है

 यह  एक  ए  सा
 मामला  है  जिस  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  कोई  मतभेद  नहीं  है  ।  इस  विषय

 पर  चर्चा  तो  ड़ोनी  ही  चाहिये  ।  यह  अभी  निश्चित  करना  है  कि  इस  पर  चर्चा  किस  दिन  cat
 जायें

 वै  से
 तो  काय  यंत्रण  समिति  की  बैठक  H AaATT  को  होगी  पंरतु  यदि  सदस्य  इस  से  भी  पहले  चाहते ते  है  तो

 यह  बैठक  सोमवार  को  रख  लेते  हूँ  ।
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 कुछ  माननीय  सदस्य  :  सोमवार  को  क्यों  ?  बाज  ही  क्यों  नहीं
 ?

 शप्  रवोग्द  यदि  आजका  काय  स्थगित  करदिया  जाय  तो  इसे  स्थगन  प्रस्ताव  माना  ह

 कल  CHATS  यग  र-सरक्ारी  सदस्यो ंके  कार्य  का  दिवस है
 ।  यदि  इस  विषय  के  लिए  तारीख  निश्चित

 करने  आज  ही  बे
 ठक  बुलायी  जानी

 तो  बेठक  आज  या
 कल  बुलायी  जा  सकती है

 ०  कम  fag  :  यह  केवल  दक्षिणी  राज्यो ंके  सदस्यों का  प्रश्न  नहीं है  ।

 राज्यो ंके  सदस्यों को  भी  उतना ही  दुःख  है
 ।  यदि  कोई  एसी  घारणा  बन  रही  है  कि  हम  इस  विषय  पर

 थ
 चर्चा  करने  से  कतरा  रहे  है  तो  यंत्रणा  स्मिति  की  आज  ही  बठक  होनी  चाहिये  और

 इस

 fara
 पर  कल  tat  ड्ोनी  चाहिये  चाह  हमें  इसके  लिए  आधी  रात  तक  ही  क्यों  न  बेठना  पड़े

 हमें  इस  faa  इसी  सप्ताह में  ही  चर्चा कर  लेनी  चाहिये  |

 अब्यन्त  मडंप  मे  कायें  यंत्रगा  स्मिति  की  बठक  कल  बुलाऊंगा  |  of  समिति  सहमत  हो  गई

 हम  इम  विषय  पर  अगन  सप्ताह  चचाँ  करग  ।  ala  अगल  सप्ताह  सोभवार  और  मंगलवार  को

 धाव  मंत्रो  पउ़ा  उतरीं  | ह] ह  इसलिय  अगले  सप्ताह इस  विषय  पर  यथा  सम्भव  शीघ्र  चची  की  जायगी

 ः  marl  qraay  pera  :  यह  एक  राष्ट्रीय  विपदा  है  ।  प्रघन  मंत्री  जी  ने

 है  हूँ  जो  यह  कहा  है  कि  इप  में  प्रदेशवाद  णा  राजनीति  की  नहीं  लाना  सराहनीय  है  क्योंकि  इस  पर

 समूचे  राष्ट्र  को  चिता है  दूसरी  बात  यह  है
 कि

 कुछ  सदस्य  जो  अभी  वहां  गय  अपनी  आंखों से  दख
 पे  कहां के  ga  वर्ग न  जहां  करना  चाहते

 ह
 जिससे  दूसरे  सदस्य  भी  इससे  अंवंगत हो  सके  ।  ऐसा  a

 ट
 दी  इकस  कारता  जिस  से  वे  यहां  से  निपट  कर  वहां  पर  जा  कर  लोगों की  सेवा

 कर
 at  अगले  सप्ताह  तक  तो  बहुत  देर  हो  जायगी

 ।  afz  प्रघान  मंत्री  जी  अभी  व्यस्त  तों इस  1 fara
 परं

 सोमवार
 को  चर्चा  हो  जानो  चाहिए  ।

 थ
 ह

 थ
 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  थ

 क

 क
 थ PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 farqeara  senfneed
 मद्रास  और  इण्डियन  टेलीफोन  ZUstaiy,  < areal  के  वर्ष

 1976-77
 के

 प्रतिवेदन  और  समीक्षाएं

 aq  मंत्रालय  म  cry  मंत्रो  eet)  प्रवाद
 :  म  कम्पनी

 ह
 1956

 की  घारा  की  उपवारा  (1)  है  अन्तगंत  निम्नलि
 खित

 पत्नों  ( faret  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 हिन्द्स्तान  टैलीप्रिन्टस  मद्रास  के  वर्ष  1976-77  के  कार्यकरण  at

 सरकार  द्वारा  समीक्षा
 ।

 हिन्दुस्तान  टेली  fad ‘  लिमिटेड  मद्रास  का  ad  1976-77  का  वार्षिक  प्र Ttrqe,

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 [azaiaa a में में  rat  देखिये  deat  एल०  eto  1216/77 1]

 (it)  (4  fera  टेलोफोन  इण्डस्ट्रीज  बंगलोर  के  वर्ष  1976-'  क क  कार्यकरण  की

 सरकार  arr  समीक्षा  थ

 व
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 ॥  1977  सभा  पटल  पर  रख  गव  पत्

 feegtaia  टेलोफोन  इण्डस्ट्रीज  बंगलोर  का  वर्ष  1976-77  की  वाधिक

 लेखापरोक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  aj

 म  रखो
 गयीं

 ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  1217/771  |

 atlas  और
 सौंदयें

 प्रसाधन  1977,  इसके  पहल  और  दूसर

 संशोधन  के  बार  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाल  विवरण  तथा
 स्नातकोत्तर  चिकित्सा

 शिक्षा

 तथा  अनसंस्थान  AeATA,  wing  के  1975-76  के  प्रमाणित  aa

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health,  and  Welfare

 (Shri  Jagdambi  Prasad  Yaday) :  Mr.
 Speaker,  I  beg  to  lay  on  the  Table  the

 following  papers

 (1)  A  copy  of  the  Drugs  and  Cosmetics  (Fifth  Amendment)  Rules,  1977

 (Hindi  and  English  versions)  published  in  Notification  No.  G.S.R.  697(E)  in

 Gazette  of  India  dated  the  11th  November,  1977,  under  section  38  of  the  Drugs
 and  Cosmetics  Act,  1940

 [arate  में  रखी  717)  संख्या  एल०  zo  1218/77

 (2)  A  statement  (Hindi  and  English  versions)  showing  reasons  for  delay
 in  laying  the  Drugs  and  Cosmetics  (First  Amendment)  Rules,  1977,*  published
 in  Notification  No,  G.S.R.  665  in  Gazette  of  India  dated  the  28th  May,  1977.

 { Tat  नक  में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  UrHo  टा[०  1219/77  1]

 (3)  .A  statement  (Hindi  and  English  versions)  showing  reasons  for  delay
 im  laying

 the  Drugs  and  Cosmetics  (Second  Amendment)  Rules,  1977,*  pub-
 lished  in  Notification  No.  G.S.R.  926  in  Gazette  of  India  dated  the  July,
 1977.

 [weatTay  a  रखा  गया  ।  दखिय  संख्या  एल०  zo  1220/77

 (4)  A  copy  of  the  Certified  Accounts  (Hindi  and  English  versions)  of.  the

 Post-graduate  Institute  of  Medical  Education  and  Research,  Chandigarh,  for
 ‘the  year  1975-76  together  with  the  Audit  Report  thereon,  under  sub-section  (4)
 of  section  18  of  the  Post-Graduate  Institute  of  Medical  Education

 and
 Re-

 Chandigarh,
 Act,  1966.

 [wate  में  रखी  nat  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1221/77  1]

 केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  1944  के  अधीन  अधिसचनाएं

 वित्त  ज्ालय  से  राज्य  मंत्री  सतीश  :  में
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  कें

 अन्तगंत  जारी  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा
 अंग्रे

 जी  क की  एक  एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  अधिवुचनाਂ  संख्या  जा  दिनांक  1  1977 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (11)  संद्या  जो  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [Weal az qa AT. में  रखी  गयो
 २ खिप  Meal  एल०

 लड  िए  ला
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 Calling  Attention  to  Matter  of
 December  1,  1977

 Urgent  Public  Importance

 eee

 राज्य  सभा  सदश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA
 सचिव

 :  में  राज्य  सभा  के  मह दासचिव से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सुचना  देता  gi

 (i)  कि  राज्य  सभा को  लोक  सभा  द्वारा  28  1977
 को

 पास
 किये  गये जल

 निवारण  तथा  नियंत्रण  )  उपकर  1977  कें  बारे में  लोक  सभा से  कोई  सिफारिश

 नहीं  करनी  है  ।

 (ii)  कि  राज्य  सभा  30  1977  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  दूबारा  24
 1977  को  पास  करिये  गये  मंत्रियों  के  सम्बलमों  से  संबंधित  संशोधन  1977  से
 बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  JMPOR-

 है  ह

 (i)  देश  के  दक्षिणी  भारा  में  aagt wo  लुफान  से  ग्रस्त  राज्यों  को  eater  सहायता
 देने  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कथित  असफलता  ॥

 श्यो  पी०  राजगोपल  नायडू  (faz)  :
 मैं  देश  के  दक्षिणी  भाग  में

 aaa  तुफान  का  शिका र  होने
 वाले  राज्यों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहा  यता  प्रदान  करने  में  भारत  सरकार  की  कथित  असफलता  को  ओर

 ate  और  सिंचाई  मंत्रो  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  विषय  में  वक्तव्य  दें  ।

 कृषि  तया  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला  :
 मे

 रै  सहयोगी  श्री  भानुप्रताप  सिंह
 ने  दक्षिणी  राज्यो  में  समुद्री  तुफान  के  कारण  मनुष्यों  तथा  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  के  बारे  में  सदन  को  पहले

 हो  अक्गत  करा  दिया  है  ।  इस  प्राकृतिक  आपदा  को  एक  राष्ट्रीय  विनाश  के  रूप  में  लिया  जता  है  और

 तकली  फों  को  दूर  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रयास  किय  जाने  हैं  ।  देश  भर  के  जनता  अपने  उन

 भाइयों  और  बहनों  के  सथ  जो  प्रकृति  को  इस  विनाशलीला  का  शिकार  हुए ह
 ।  मं  आशा  करता  हूं

 feta  तूफान  से  पोड़ित  लोगों  की  तकलाफें  दूर  करने  के  लिए  उन्हें  हर  सम्भव  सहायता  प्रदान

 करग

 आपको  मालूम  ही  है  कि  राष्ट्रपति  ने  आंध्र  प्रदेश  तथा  तमिलनाडू  म समद्र  तूफान  से

 प्रभावित  क्षत्रों  का  व्यावक  दौरा  किया है  ।  मझ  दस  दुखद  समाचार  की  सूचना  उस  समय  मिलो  जब

 म  खाद्य  तथा  क्ष  संगठन  के  किक  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  रोम  हुआ  था  ।  में  अपना

 दौरा  समाप्त  करके  23  नवम्बर  को  देश  लौट  आया  ।  वापिस  आने  पर में  तत्काल  areeafar

 के  साथ  आंध्र  प्रदेश  तथा  तमिलनाडू  के  लिए  रवाना  हो  गया  ।  हमने  दोनों  राज्या में  प्रभावित  क्षत्रों

 को  देखा  और  क्षति  की  मात्रा  तथा  जनता  को  फिर  से  बसाने  और  उनकी  अथ  ब्यवस्था  को  सुधा रने
 के  लिए

 आवश्यक  उपायों  का  मौके  पर  मूल्यांकत  करने  का  प्रयास
 किया

 है
 जेसाकि  सदन  को

 मालूम  मनुष्यों

 और  सम्पत्ति  को  भारों  नुशतान  पहुंचा  है  ।  हालांकि  समुद्री  लहरें  समा  प्त  हो  गई  फिर  भी  बहुत  बड़े

 क्षेत्रों
 में

 पानी  भरा  हुआथा  धानकी  खड़ी
 फसल

 को
 हुए  नुकसान  का  अनुमान  लगाया

 जा
 रहा

 है

 कपास  और  केले  को  फसलों  को  भारीਂ  नुकसान  पहुंचा  है  ।  बड़े  पर  नारियल  तथा

 खजूर के  पड़े  उखड़  गए  हैं  ।
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 0  1899  (AF)  अध्लिम्बनीय  महत्व  के  विषय

 कीਂ  ओर  ध्यान

 हमें  प्राप्त हुई  नवीनतम  सुचना के
 अनुसा

 र
 तमिलनाडु

 में
 511

 लथा  आध्र  प्रदेश  में
 327  व्डक्तियों

 को  जानें  गई  है  ।  उपलब्ध  सुचना के  अनुसार  तमिलनाडू में  165  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  3000  व्यक्ति

 लापता  हैं  ।  केरल  में  80  व्यक्तियों  के  मरने  की  तथा  62.0  व्यक्तियों  के  लापता  होने  की  सुचना  मिली

 qa  विश्वास  है  कि  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  हार्दिक  दुख  और  सहानुभूति  प्रकट  करने  में  सारा

 सदन  मेरे  साथ  है  ।  मै  फसलों  को  हुए  भा  रो  नुकसान का  जिक्र  पहले  कर  चुका ंहूं  ।  पशुओं  का  जो  भारी

 नुकतान  हुआ  उससे  इन  क्षेत्रों  में  कृषि अथ॑
 व्यवस्था  गम्भो

 र
 रूप  से  क्षीण

 हो
 गई

 आनर
 प्रदेश

 में  230146  पशुओं  को  मौत  होने  को  सूचना  मिली
 ह

 ।  तमिलनाडु में  लगभग  27316  पशुओं  की  मौत

 होने  का  न  है  ।

 निजी  मकानों  और  साव  जनिक  सम्पत्ति  को  भारी  नुकसान  पहुंचा  है  ।  तमिलनाडु में  3.  8  लाख

 मकानों  के  क्षतिग्रस्त या  नष्ट  होने  की  सुचना दी  गई  जबकि  आन्ध्र  प्रदेश  में  8.
 32  लाख  मकाम

 क्षतिग्रस्त  या  नष्ट  हुए  हैं  केरल  में  8492  मकानों के  नष्ट  होने  और  19868  मकानों  के  क्षतिग्रस्त होने

 की  सुचना  मिली
 है  ।

 समुद्री  वूफान  से  पांडिचेरो  तथा  लक्ष्यद्वीप के  कुछ  क्षेत्रों को  भी  हानि  पहुंचाई  है  में

 20-11-77  तथा  26-11-77  के  बीच  की  अवधि  में  क्षति  होने की  सूचना सिली  है  ।  इन
 क्षेत्रों  जन

 जीवन  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 इस  विशाल  प्रकोप  में  मनुष्यों  तथा  पशुओं  को  जानें  बचाने  और  उनको  तकलीफों  को  कम

 क  रने  के  लिए  लत्काल  राहत  के  कार्यों  और  हर  किस्म  को  ओं  को  व्यवस्था  करने  का  म  को  उच्चतम

 प्राथमिकता  देनी  होगो  ।  पहले  के  कुछ  दिनों  में  सड़कों  तथा  अन्य  संचा
 र

 साधनों  को  कमी  के  कारण  अनेक

 क्षत्रों  में  नहीं  पहुंचा  जा  सकता  ।  इस  दवी  प्रकोप  को  विशालता  तथा  इसके  एकाएक  घटित  होने  के  का  रण

 लोगों  के  पास  पहुंचने  और  उतको  सहायता  करने  में  प्रशासन  के  माग  में  भो  अड़चनें  अवश्य  ही  आई  दोंगो  |

 अब  य  कमियां  नहीं  रह  गई  ह  और  जो  क्षत्र  पहले  पहुंच  से  बाहर  थे  वहां  अब  राहत  संबंधी  काय  जा

 रह  हूं  ।  राज्य  सरकारों  दवारा  किए  गए  उपायों
 भारत  सरकार  ने  सिविल  इमरजेंसी  फोस

 के  76  व्यक्तियों  को  हघाई  जहाज  द्वारा  ares  प्रदेश भेजा  है  ।  यह  टुकड़ो  राहत  तथा  बचाव  कार्यों
 के  लिए  पूरी  तरह  से  सुसज्जित  है  ।  रक्षा  सेनाओं  ने  भी  सिविल  प्राधिका  रियों  को  आवश्यक

 प्रदान की  है  ।

 यट
 सही  है  कि  राहत  संबंधी  कार्यों  को  व्यवस्था  प्रमुख  रूप  से  राज्य  सरकार  द्वारा  को  जानों

 किन्तु  लोगों  को  फिर  से  बसाने  और  उन्हें  सामान्य  स्थिति  में  लाने  के  लिए  उनको  सहायता  करने  का  काम

 राज्य  तथा  केन्द्र  दारा  संपक्त  से  पुरी  faaar  OTA TET  तथा  सुझबूझ  को  भावना  से  करना  होग

 इस  बात
 से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  संमृद्री  तुफोन  के  विनाश  का  प्रभाव  लम्बे  अस  तक  रहेंगा  ॥

 किन्तु  हम इस  क्षति  का  सुधार  करने  के  लिए  हर  संम्भव  प्रयास  करेगे  ।

 छठ  fact  आयोग  farrier  को  स्वीकार  कर  लेने  के  फलस्वरूप  राहत  के  प्रयोजनों  के  लिए

 राज्यों  को
 ना  न

 प्लान  खात  के  लिए  दी  जाने  वाली  तदर्थ  केन्द्रीय  सहायता  1-4-197  4  से  बंद  कर  दी
 इन

 समस्त  राज्यों  को  राहत  कार्यों  के  लिए  कुछ  रकम  दी  गई
 !  ऐ  से  का  याँ  के  लिए  आंध्र  प्रदेश को  31

 क  रोड़
 रु०  तमिलनाडु को  52  करोड़  1९६५  व  केरल को  30  लाख  रु०  क  रकम दी  गई  है  |  जिन  स्थानों

 पर  TH  तक  सकट  आए ंहू  वहां  राहत  संबंधी  व्यय  राज्य  सरकारों  नें  वहन  किया  हैं  ।  केन्व्री य  सरकारनेः
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 ् ८  alling  Attention  to  a  Matter  of
 Agrahayana थ  Urgent  Public  Importance  eer  10,  1899  (Saks)

 ae  मि
 ्  सुरजीत  fag  क

 — बग्रिम  योजना  सहायता  के  माध्यम  से  राज्य  सरकार  की  सहायता  को  है  जिसकी  माघ्रा  frat  रण  विभि  ह
 मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  के  एक  केन्द्रीय  दल  द्वारा  संवीक्षा  होन ेके  बाद  किया  जाना  है  ।  गत  wya

 i

 में  qa  दल  की  संवीक्षा  पुरी  होने  से  पहले  कभी  भी  अग्रिम  योजना  सहायता  नहीं  दी  गई  है  और  नहं
 ऐसी  सहायता  योजना  के  सदस्य  (whe)  की  अध्यक्षता  में  काय  करने  वाली  उच्च  स्तरोय  समिति

 द्वारा  केन्द्रीय
 दल  की  सिफारिशों

 पर  विचार  होने  से  पहले दी  गई  परन्तु  वतंमान  संकट  की
 गम्भोरता  पर  विचार  करते  हुए  केन्द्रीय  दल  द्वारा  संवीक्षा  होने  से  पहले  ही  तदर्थ  आधार  पर  अग्रिम

 योजना  सड़ायता दे  दी  गई  है  ।  आंध  तमिलनाडु व  केरल  की  सरकारों  को  5
 5  करोड़  व  2  करोड़  रू०  को  सहायता  दो  गई  है  ।  केन्द्रीय  दलों  को  आन्  प्रदेश  व  तमिलनाडु  भेजा  जा

 TT  ही  केरल  का  दौरा  करेंगा  ।  यहां  बता  देना  आवश्यक  प्रतीत  होता है  कि  राज्य

 सरकारों
 ने  तुरन्त  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  एक  असाधारण  को  अपनाया  गया  है

 इसके  अतिरिकत  कृषि  आदानों  के  क्रय  के  लिए  हम  आन्ध्र  प्रदेश  व  तमिलनाडु  के  लिए  पहल ेa
 पकालीन  ऋण  मंजूर  कर  चूके  हू  ।  पहलों  fata  में  आन्ध्र  प्रदेश  व  तमिलनाडु  के  लिए  3  व

 ड़  को  रकम  स्योकार  की  गई  है  ।  पूरक  मांगों  को  मंजूरों  के  पश्चात  इन  रकमों  को  बढ़ा  दिया  जाएग

 a  कृषि  विकास  की  चालू  ऊेद्दोय  योजताओं के  अनवगत  भो  अतिरिक्त  सहायता  की
 संभावना

 परविच

 नवम्बर  1977  में  तमिलनाडु  के  लिए  40,000  मोटरों  टन  के  साधारण  नियतन  के  अतिरिक्त

 भारतीय
 खाद्य

 निगम  को  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  वह  50,000  मीटरी  टन  अतिरिक्त  चावल  fated

 इस  में  से  निःशुल्क  राहत  केलिए  5,000  rez  के  लिए  मंजूरो दे  दी  गई  इसके

 rant  ह् द्रोय
 सरकार

 द्वारा  की  भारतीय
 ara  निगम  को  निर्देश  दिये

 गये  हैं कि  वह

 प्रभावित  जतता  को  नि:शुल्क  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  केरल  की  1000  मोटरों  टन  गेहूं  प्रदान  करें  ।  ः  द  ह

 रेल  मंत्रालय  ने  तमिलनाडु  व  केरल  के  तुफान  पीड़ित  लोगों  में  निशुल्क  वितरण  के  लिए

 रेलों  द्वारा  दुलाई  होने  वालो  सामग्रो  पर  भाडा  न
 लेने  के  विषय  में  मंजूरी  दे  दो  है  ।  हम  स्वास्थ्य  मंज्लालय

 केमाध्यस  से  आवरस्यक  दवाओं की  सप्लाई  , थ
 व्यापक  आधार  पर  है  जे  के  टीकों  की  सप्लाई  व  अन्य

 Ger  कार्यों  के  विषय  में  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  स्थापित  किये  हुए  हें  ।  आन्ध्र  प्रदेश  व  तमिलनाडु

 व  को  23.81  लाख  रु० व  3  .  50  लाख रु०  की  दवाइयों  भेजी  जा चुको  हैं।हालही  में  केरल

 से  भो  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ।

 प्रभावित  लोगों  को  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  भारतोय  रड  क्रास  को  भी  सावधान

 कर  feat  गया  है  ।  समिति  ने  तुफान  से  प्रभाक्ति  होने  वाले  व्यक्तियों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लि

 को करोड़  रु०  की  एक  परियोजना  शुरु  की  है  ।
 प्रधान  मंत्री

 के  राष्ट्रीय  राहत  फण्ड  से  आन्ध्र  प्रदेश

 2.00  लाख
 रु०  तमिलनाडु को

 11.  00  लाख  रु०  व  केरल  को  1.  00  लाख
 रु०

 की  रकम  alate

 को  ग
 ई  है  ।  HITT  समाज  कल्याण  को  यह  काय  सौंपा  गया  है  कि  वह  तुफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 में  राहत  कय  के  लिए  देश  को  सभी  स्वैच्छिक  संस्याओं  से
 सहा  यता  लेने

 का  प्रयास  करें  ।

 समाज
 कल्याण  विभाग

 ने  यूनिसेफ  को  सुझाव  दिया  है  कि  वह  area  प्रदेश  तथा
 तमिलनाडु  के

 अपने eazy}  फ़ान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सम्भव  सीमा  तक  राहत  कार्यों  को  लागत  को  पूरा  करने  के  fi

 पास  उप  राष्ट्र
 राहत

 ef ate से
 पलब्ध  आपातकालीन

 निधि  से  रकम  निकलवाएं  ।  यूनिसेफ  के  मुख्यालय
 ने  आप

 =
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 1977  मंत्री का  परिचय

 150,000  अमेरीकन
 डालर  (  12.  75  लाख

 की
 तत्काल  सहायता को  मंजूरी दी  है  ।  विश्व  खाद्य

 कार्य  क्रन  से  प्राय ना  की  गई  है  कि  वह  आपात  राहत  काय  क्रम  के  लिए  7200  मोटरों  टन  CHT  दुग्ध  ८५

 व  उतने  हो  qzt  आयात  खाद्य
 तेल  की  सप्लाई  की

 व्यवस्था
 कर

 ।  यह  45  दिन  के  लिए  10  लाख  आदमियों

 का  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगा  ।
 म  सदन  को  दिलाता  हूं  कि  वहां  खाद्य

 का  कोई
 कनी

 नहीं  AT  हम  राज्य  सरकारों  को  आवश्यकताओं  के  संबंध  में  उ  नके  साथ  निरन्तर  arcs

 बताए  हुर  है  ।  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  सरका री  यंत्र  को  क्रियाशील  कर  दिया  गधा  है  ।  स्व  च्छिक  एजेंसियों

 भा  a  be  fat  आगे  बढ़  रही  हैं  समद्री
 तुफान

 से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत  का  कार्य  अति  दक्षता

 से  चनाने  के  लिए  सभ  संताधत  एक  किए  जाएंगे  और  प्रक्रियाओं  के  कारण  देरी  होने  की  अनमति

 हों  जाएगी  ।  प्रधान  मंत्री  ने  भो  राहत  के  लिए  नकद  अथवा  वस्तु  के  रूप
 में  उदा  रता  से  सहायता  देने

 के  लिए  राष्ट्र  से अपील  की  है  ।  उन्होंने  तुफान  से  प्रभावित  क्ष  तों  का  दौरा  है  ।

 शन  पी०  राजगोपाल  MAT,  हमें  इस  बात  प्रसन्नता  है  कि  प्रधान  मंत्री  तथा

 अन्य  नेताओं  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडू  में  तूफान  ग्रस्त  क्षत्रों  को  स्वयं  जाकर  देखा  विश्वभर

 में  यही  राय  है  कि  यह  राष्ट्रोय  विपत्ति है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  के  कांग्र सी  सदस्यों  के  fat  पर  प्रधान  मत्रीने

 तुरन्त  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडू  को  5  करोड़  रुपय  के  हिसाब  से  आर्थिक  सहायता  दी  ।  परन्तु  केरल

 भद्दी प  पांडिचरी  को  आर्थिक  सहायता  देता  आवश्यक  है  ।  अमरोका  और  अन्य  देशों  ने  भी

 हमार  साथ  सड़ानुभूति  दिखाई है  ।

 इस  घोर  विपत्ति  का  मुकाबला  करन  के  लिए  जो  वत  मान
 संगठन  है

 उसे  फिर से  सशक्त

 बनाया  जाये  |  आन्ध्र  प्रदेश  में  और  उड़ीसा  में  पहले  जो  तुफान  आये  उस  समय  राहत  समितियाँ

 बनाई  गई  थी  ।  एक  समिति  7.48  सिफ़ारिश  की  थी  कि  राष्ट्रीय  विपत्तियों  से
 राहत

 के  लिए  कोई
 राष्ट्रीय

 asa  होना

 नाहिए

 जोन  केवल  तुकान  के  at fara  राहत  का  काम-करे  बल्कि  पुरननिमाण

 काय  भी  करे

 इसक  पश्चात्‌  लोक  सभा  14  बज  तक  क  लिए  मध्याहन  भोजन  क  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned,  for  lunch  till  Fourteen  of  the  Clock.

 लोकसभा  RTE wae सोजन  के  पश्चात  14-05  बजे  पुनः  समबंत  हुई

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  five  past  Fourteen  of  the.
 Clock.

 महोदय  पीठासीन

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair)

 मंत्री का  परिचय

 (Introduction  of  Minister)

 प्रचान  मंत्री  (a  मोरारजी  :  में  वाणिज्य  और  नागरिक  पति  तथा  सहका  रिता  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  श्री  आरिफ  बग  का  परिचय  कराता हूं
 वी

 ध्यानाकषेण--जारी

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  तमिल  और  केरल  द्वारा  मांगी  गई  इतनी  बड़ी
 राशिकी  अ  इ (THF क  सहायता  केस्ट्रीय  सरका  क  से  दे  सकती  है  जब'तक  कि  aan  लिए  अलग  से  लगभग
 500  करोड़  रुपय  की  तुफान  विपत्ति  राहत  निधिਂ  न-बनाई  जाये  ।

 121



 Calling  Attention  to  a  Matter  of  December  1,  1977

 Urgent  Public  Importance
 ण

 पी०  राजगोपाल  arag |

 न्घ्ि  प्रदेश  सरकार  द्वारा  जिला  स्तर  से  तनात  2,000  afaaret  राहत  काय  बहुत  सुचारू

 ढंगसे  कर  रहे  परन्तु  दुर्भाग्य  को  बात  है  कि  बाबू  जगजीवन  राम  क  दौरे  के  बाद  से  वहां  पर

 नीतिघस  आई  यद्यपि  प्रधान  मंत्री  ने  इस  काम  में  राजनीति  को  ब्र  क  लिए  कहा  है  परन्तु

 जनता  पार्टी  के  अध्यक्ष  श्री  चन्द्रशेखर  आनन  प्रदेश  सरकार.को  सत्ता  से  हटा  देने  की  बात  कर  रहे  है  ।

 प्रधान  मंत्री  को  चाहिए  कि  वह  अपनी  पार्टी  के  अध्यक्ष  तथा  मंत्रियों  को  अनुत्तरदा  थित्व  बाल

 बकतव्य  और  भाषण  न  देने  की  सलाह वें
 ।

 में
 आपकों  ag  बता

 दूं
 कि  हमार  दल  के  अध्यक्ष  श्री

 ब्रह्मावन्द  रेड्डी  तथा  अन्य  नेताओं ने  तूफान  ग्रस्त  क्षेत्रों  का
 दौ

 रा  किया है  और  वहां  कुछ  ara  भी  किया

 केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  राज्य  सरकार  के  साथ  सहयोग  कर  और  उसे  राजसहायता दे  ।

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  इस  सम्बन्ध
 में  हम  राजनीति

 को  बीच
 में  नहीं  लायेंगे  और  प्रधान

 मंत्री भी  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  चू  के  हैँ  ।  gurr  सामने  मूख्य  प्रश्न  केवल  यह  है  कि  उस  क्षेत्र को

 अधिक  से  अधिक  राहत  क  से  वी  जा  सकती है  ।

 जहाँ  तक  रिज  बैक  के  नियमों में
 drat  | ी उ दन  को  सुझाव  सरकार

 सभी
 बैकों

 से  तथा
 रिज

 बैंक  से  भी  इस  बारे  में  घात  करने  का  प्रेयास  कर  रही है  कि  तूफान  पीड़ित  लोगों  को  किस  प्रकार

 राहत  दो  जा  सकती  हम  अल्पावधि  ऋणों  को  मध्यावधि  ऋणों में
 और

 nearafe  ऋणों
 को

 दोर्घाषधि  ऋणो ंमें  परिवर्तित  करने  के  माभ्ल  पर  विचार  कर  रहे  है  ।

 जहां तक  धान  के  पौधों  तथा  अन्य  पौधों  और  बीजों  का  सम्बन्ध  मन  सम्बन्धित  मन्त्रियों

 से  इसे  बारे  में  विस्तृत  रूप  से  बातचीत  की  इंतना  ही  नहीं  मैने  इस  बारे  में  तमिल  च्झ

 तथा  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  भी  बात  को  है  और  उनकी  वास्तविक  जरुरतों  का

 पता  लगाने  का  प्रयास  किया
 है

 ।
 केरल  से  भी  सम्पक

 बनाया  हुआ  है  और  हम  केरल
 को

 भी
 बीज  उपलब्ध  कराने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  उवंरकों  के  बारे  में  भी  वे  अपनी  हमें  सुचित  करेंगे  ।

 जहां तक  फसलों  की  बीमों  को  सम्बन्ध  फंसल  बीमा  कराना  संभव  नेहीं  fry  जहां

 तक  पशु  बोमा  का  सम्बन्ध  यह  व्यावहारिक  हल  हो  सकता है  और  हम  इस  पर  जरूर  विचार

 करेंगे  क्योंकि  इस  प्रकार के  प्राकृतिक  के  पश्चात्‌  उन  क्षेत्रों में  किसानो ंके  लिए  पशुओं  की

 हानि  के  बाद  पंशु  खरीदना  बहुंत  मुश्किल  होता है  |

 जहां  तक  राहत  काय  करने  सम्बन्धी  समिति  के  गठन  हम  एक  या  दो  दिन  के  भीतर

 इस  तरह  की  समिति  गठित  करदेंग  जो  कि  घंटना  स्थल  परही  TT  निणंय  ले  सकेगी  ।  आवश्यकता

 पड़ने  पर  ह  समिति  राज्य  सरकारों  से  भी  परामशं  करगी  ।

 जहां  तक  मौसम  विभाग  द्वारा  चतार्व॑ती  देने  का
 |  सम्बन्ध

 है  ,  इस  विभाग  ने  ठीक  समय  पर  चेतावनी

 देदो  पे  बतावनियां  सही  भी  थी  क्योंकि  बाद  में  उसी
 तरह

 की  घटनाएं  हुई  ।  इसे  राज्य  सरकारों

 द्वारा  भी  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  पांडिचेरी  और  लक्षद्वीप  का  सम्बन्ध  प्रधान  मंत्री
 ने  इसका  उल्लेब  किया  उन्हे

 जो  ऊुछ  सहायता की  जरूरत  निश्चित  रुप  से  उन्हें  वी  जायगी  ।

 weaefa  ar भो  aararecfa  :  हमार  देश के  दक्षिणी  भाग में  AT  नाव  भारी  प्रकोप  हुआ

 है  जिसमें  जन  धन  को  भारों  क्षति  हुई  हैं  जो  हमारी  कल  के  भी  बाहर  हैं  और  इसकी  क्षतिफति
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 19  :1899  (ma  )  aforatala
 लॉक  ager  के  Rtqz

 a  शीर
 sire  fear:

 नागाणा

 हीं  ड़ॉ  यह  केवल  राज्यों
 की  नहीं  वक्कि  समूच  राष्ट्र  की  समस्या

 लिए
 केन्द्र  और  राज़्योंने  मिलकर  इस  ि द्वो  प्रकोष  का  सामना  करमा है  ।  यद्यपि  मौसभ

 ने  तूफान  आन
 को

 -  चतावनी  दो  थी
 क्त

 उसको  भोषणेता  के  बारे  में  वहे  नहीं

 दे  इसको  eu  समूचे  Ga  का  fears  कर  figar,  पूर्वोनू माने  सहीं

 जा  सका  ।

 हम  इस  समय  एक  दूतरे  पर  दोष  aga  के  बजाय  रहत  कोर्यों मैं  शीघ्रता  करने  की  आवश्यकता

 वक्तव्य
 में  स्पष्ट  रूप  से

 यह
 कहा  गधा  हैकि  इन  राज्यों  को

 योजना
 के

 अधीने
 आव  शत  धरमरी  दि

 में  स ेसहायता  दो  72 |  मैं  जानना
 चाहता

 हूं  किकेन्द्रोय  ULHTITT  उन्हें  क्या  सहाधताਂ  azar

 दान  किया  है  वह  तो  केवल  aaa  के  अधीन  राज्यों
 को  आव  fea  घन  राशि  का  समायोजन  केर  रही

 बक्तव्य  में  मंत्रो
 जी

 ने  यह  भी  कहा है  कि
 जो  क्षति हुई  है

 उसकी  केम्द्रीय  दल  दारा  संवीक्षा

 होने से  पहले  ही  अग्रिम  योजनों  सहायता दी  गई  है
 और  एसा  पहली  बार  faar  गया  है  ।  किन्तु

 ह  सच  नही ंहै  क्योंकि  दो  वर्ष  पूव  जब  केरल  के  इदुक्की  तथा  अन्य  जिलों में  भीषण  बाढ़ के  सम्बन्ध

 में  इंस  सदन  में  चर्चा  हुई  थी  तो  केन्द्रीय  सरकार ने  कीई  केन्द्रीय  aa  भेजे  बिना  दिन  1  करोड

 रुपए  मंजर  कर  दिय

 सत्तारूढ़  दल  के  कई  ने  तीजों  नें  रक्षा  मंत्रो  श्री  जगेजोवैन  सम  और  जनता  पार्टी  के  अध्यक्ष

 श्री  चंद्रराखर  ने  राजन
 तिक

 को  सामम
 रखकर  वक्तव्य

 दिये  जो  अनुचित  थे  ।  यह  समय

 ऐसा  है  जब  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  को  आपस  में  एक  होकर  इसे  बेवी  प्रकोप  का

 सामना  करना  यह  समय
 राजने  तिक

 लाभ  उठाने  का  और  आक्षेप  तथां  प्रत्याक्षेप  wet  को  नहीं

 है  ।

 मेरा  केवल यह  अनुरोध है  कि  वहां  से
 शव  हटाये  राहत  काय  किया  जाए और  उसके  लिए  मकान

 बनाये  जाये  ।  प्रधान  मंत्री
 ने  इंस

 सम्बन्ध
 में

 जो
 कुछ  कहा  है  नह  है

 ।  उन्होंने  यह  भी  कहा है
 कि  इसमें  को  स्थान  नहीं  दिया  चाहिए  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  एक  विशिष्ट  प्रश्न  यह  है  किं

 क्या  इन  राज्यों  कों  योज॑ता  के  अन्तगंत  सहायता  दी  जायेगी  अथवा  योजना  से  बाहा  ।

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला
 प्रधान  मंत्री  ने  इस  बारे  म॑  पदस  में  संपष्ट  वक्तव्य  दे  दिया  है  कि  घने

 इस  मामले  में  कोई  रुकावट
 नहीं  र

 बनेगा  और  तुफान  पीड़ित  लोगों  के  लिए  जो  भी  आवश्यक  होग  उसके

 लिए  हर  संभव  प्रयास  किया  जायेगा  ।
 हमें

 अनेक  राज्यों  व  अन्य  देशों  से  भी  जो  सहायता  मिल  रही  है

 उसे भी  हम  इन  क्षेत्रों में  भेज  रहे  हैं हैं
 ।

 राहत  कार्य  के  लिए  हर  संभव
 उपाय

 किया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  श्री  जगजीवन  राम  तथा  श्री  चन्द्र  शेखर  द्वारा दिय  गये  वक्तव्यों  का  सम्बन्ध  है  मैं  इस  बारे  में
 किसी  विवादਂ  में  नहीं  पड़ना  चाहुंगा  ।

 जहां  तक  पांडिचेरी  और  लक्षद्वीप  को
 सहायता

 देने  का  सम्बन्ध  पांडिचेरी  की  10  लाख  रुपए  और

 लक्षद्वीप को  2  लाखे रुपए  दिय  गये  हैं  ।

 अग्रिम  योजना  सहायता  दी  जा  रही  है  और  आवश्यकता  पड़ने  पर  सरकार  केन्द्रीय  यता  भी

 देंगी  ।

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  (araatee ) :  सब  ्ह्ग्य  sists  1.0  ॥
 करो  prom  ही  >  वि oa iq  तूफान के  कारण

 दक्षिणी  भागों  में  fa  थ क क प  MINH  प्रदेश  के  तटीय  भानी
 में

 स्थिति  बहुत  गमी  र
 ह  ।  मैं  माननीय  मंत्री  को
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 Calling  Attention  toa’  Matter  of  Agfahayana  10,  1899  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 [sit  ato  किशोर  चख  एस०

 बताना  चाहता  हुं  कि  तुफान  आने  की  पृव  सूचना  में  यह  कहा  गया  था  कि  तुफान  नागपत्तिनम  में  आएगा न

 कि  प्रदेश  में
 ।

 दस  सम्बन्ध  में  में  यह  भी  बताना  चाहुंगा  कि  आन्ध्र  प्रदेश की  तटरेखा  लगभग

 1000 कि०  मीटर  है
 ।  कलकत्ता

 पा  राद्वीप  और  विशाखापत्तनम में  तो  तुफान  की  सुचना देने  वाले

 रडार लग  हुए  है  मछलीपत्तनम  में  कोई  रडार  नहीं  लगा  हुआ  है  ।  मैं  माननीय से

 अनरोध  करूंगा  कि  वह  वहां  पर  लगाने  की  व्यवस्था  करें  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  तूफान  के  कारण  जो  तबाही  हुई  है  उसका  अनुमान  लगाया  जा  रहा  है  ।

 मुझे जो  सूचना  मिली  है  उसके
 अनुसार  लगभग  ढाई

 लाख
 पशु

 मर
 गए  है

 तथा  29,7  1,  833
 एकड़  भूमि

 में

 फसल  का  नुकसान  हुआ  है  ।
 सरकार  पहले  ही

 2,  18,  248
 क्विटल  चावल

 प्‌ 3 हया  कर  चुकी है
 ॥

 इसके  अलावा  50,000  धोतियां  तथा  अन्य  कपड़े  भी  agar  किए  जा  चुक ेहैं  ।  200  सहायता  शिविर

 भी  खोले  गए  ताकि  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 परन्तु  केन्द्र  की
 ओर

 से
 अभी  तक  केवल  5  करोड़  रुपए  की  सहायता  ही  वी

 गई  है
 ।  जबकि  राज्य  ने

 250  करोड़  रुपय  की  मांगकी  है  ।  मुझ  आशा है  कि  उनकी  इस  मांग  को  शीघ्र ही  पू  रा  किया  जाएंगा  ॥

 ag  विपत्ति  एक  राष्ट्रीय  विपत्ति है
 तथा  इसमें  राजनीति  नहीं  आनी  चाहिए  ।  यह  एक  दुख  की  बात

 है.कि  जनता  पार्टी  के  कुछ
 वरिष्ठ  नेताओं

 ने
 राज्य  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाया है

 कि  उन्हों ने  इस
 सम्बन्ध

 में  उचित  कार्यवाही  नहीं  को  है  ।  हमें  एसा  आभास  हो  रहा  है  कि  जनता  पार्टी  अपना  राजनीतिक  स्वार्थ

 पूरा  करने
 के  लिए  इस  विपत्ति

 का
 लाभ  उठा  रही

 है  ।  जसा  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  ने  आश्वासन

 fear  है  मुझे  आशा  है  कि  इस  मामले  में  राजनीति  नहीं  आएगी  ।

 मैं  माननीय  मंत्री का  att  एक  और  प्रश्न  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहूंगा  ।  तूफान की  लहर  150

 किलोमीटर  प्रतिघंटा  से  आई  थी  ।  इस  के  साथ  काफी  arar में  रेत  भी  आई  थी  जो  अब  सारे  क्षेत्र  में

 बिखरी  पड़ी  है  ।  यदि  इस  रेत  को  हटाया  न  गया  तो  सारी  जमीन  THY  हो
 जाएगी

 ।  इसके लिए  का

 धन  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  इस  के  अलावा  दूसरी  फसल  प्राप्त  करने  के  लिए  कीटनाशी

 दवाइयों  आदि  सस्ते  दानों  पर  तुफान-पीड़ित  किसानों  को  दनी
 होंगी

 ।  मुझे
 आशा

 है  कि  उन्हें  ये  चीजें

 उपलब्ध  कराई  जाएगी  |

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  बरनाला )  एक  प्रश्न  यह  उठाया  गया
 था  कि  मछली

 में  तफान  की  सुचना  देने  वाला  रडार  लगाया  जाना  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  हम  प्रयास

 करेंग  और  यदि  वहां  पर  रडार  लग  सकी  तो  अवश्य  लगा  दिया  जाएगा  ।

 जहां  तक  रेत  के  इकट्टे  होने  की  बात  है  उसके  धीर  धीरे  वहां  से  हटाने  का  कायक्रम  बनाया

 जायगा  ।  इसे  तरन्त  नहीं  हटाया  जा  सकता  क्योंकि  आन्ध्र  Way  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं है  फिर  भो  जसा  भी  हो  हम  शी  घ्लातिशीघ्र  इसे  हटाने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 जहां  तक  चावल  मुहूया  करने  की  बात  है  में  ने  सम्बन्धित  मंत्री  और  मुख्य  मंत्री  से  पूछा  था  तो उन्होंने

 कहां  कि  राज्य  में  पर्याप्त  मात्रा  म  अनाज  है  ।  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  था  कि  तुरन्त  सहायता  की  जरुरत

 नही ंहैं
 ।

 तथापि  मेंने  भारतीय  खाद्य  निगम  को  कह  दिया  है  कि  उन्हें जिस  चीज़  की  जरूरत हो  वह  दे

 दी  जाए
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 1  faaee,  1977  afaaradia  लोकमहत्व  के  faqs  की

 शोर  ध्यान  दिलाना

 क

 mera  महोदय
 :

 मननीय  सदस्य  ने  कहा  था
 कि

 मौसम
 विज्ञान

 सम्बन्धी  सूचना  में  यह  कहा  गया

 था
 कि

 तूफान  नागपत्तिनम  में  आएगा  तथा  के  तटवर्ती
 भाग  के  बारें  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 थी  ।

 श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला  :  मुख्य  मंत्री  के  वक्तव्य  से  यह  बात  साफ  हो  जाती  है  तथा  समाचारपत्रों

 में  भी  छपा था  कि  24  घंट  पहले  उन्हें  पता  था  कि  भछलीपत्तनम  के  पास  तूफान  आनेवाला है  ।  लोगों

 को  इसके  लिए  चेतावनी  भी  दी  गई  थी  लेकिन  वे  वहां  से
 निकलना  नहीं  चाहते थे

 ।

 श्री  alo  किशोर  चख  एस०  देव  :  मेर  पास  मुख्य  मंत्री  के  ब्यान  की  एक  प्रति  ।  इसमें  कहा

 लिखा है  कि  17  तारीख  के  दोपहर  बाद  तक  नागपत्तितम  और  मद्रास  के
 बीच  तूफान  आ  सकता है

 ।

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  में  19  तारीख  की  बात  कर  रहा  हुं
 ।

 श्री  ato  क  ०  wit  (Harte)  :
 पिछली  बार  जब  यहां  चर्चा  हुई  थी  उसके  बाद  मैं  स्वयं

 आन्ध्र  प्रदेश  गया  था  तथा  वहां  के  कई  गांवों  का  दौरा  किया  ।  मैंने  वहां  देखा  कि  अनेकों  पशुओं की  लाशे

 इधर  उधर  बिखरी  पड़ी  थी  ।  पशुओं  की  लाशों  के  अलावा  मनुष्यों  के  शव  भी  सड़  ।  पशु  गन्दा

 और  दूषित  जल  पी  रहे  थे
 ।  वहा  पशु

 चिकित्सकों  का  कहना  था  कि  ये  पशु  भी  दूषित  जल  पी  कर  मर

 जाएंगे

 कृष्णा  जिले  के  कुछ  गांव  तो  बिल्कुल ही  तबाह हो  गए  हैं  ।  उन्हे  देखने  से  तो  पता  भी  नहीं  लगता  कि

 वहां  पर  कभी  कोई  गांव  भी  था  ।

 में  इस  प्रश्त  के  झगड़े  में  नहीं  पड़ना  चाहता  कि  लोगों  को  तूफान  की  पूर्वे  शूचना  दी  गई  थी  या  नहीं

 परन्तु  यह  बात  सही  है
 कि

 वहां  के  लोगों
 को

 इसकी  कोई  जानकारी  न  थी  ।  जो  लोग  शिविरों  में

 रह  रहे  हू  मैने  उनसे  पूछा  हे  तथा
 जो

 लोग  वहां  झोपड़ियों  में  रह  रहे  हैं  मैंने  उनसे  भी  पूछा  है  उनका

 कहना  है
 कि

 थे  बिल्कुल  अनभिज्ञ  थे  ।

 हमारे  राष्ट्रपति  वहां  गए  ।  वे  लोगों  को  मिले  |  उन्हों  ने  कहां  कि  इस  माममे  में  राजनीति  नहीं
 आनी  चाहिए  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  इन  शवों  का  शी

 घ्  ही  निपटा
 रा  किया  जाना  चाहिए  वरना

 इससे  महामारी  फल  जाएगी  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इसके  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ।  कया  इसके

 लिए  कोई  निश्चित  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा है  ?  वहां पर  सेना  या
 पुलिस  सेही  काम  नहीं  चलने  वाला है  ।

 वहां
 पर  तो  सभी  सम्बन्धित  संस्थाओं

 को
 अपना  योगदान  देना  चाहिए

 ।

 कुछ  लघु  गांवों  के  बीच  नागालंका  नाम
 को  एक  कसवा है

 जिसकी  लगभग  50,000  आबादी है  ।

 में  वहां  के  पंचायत  के  लोगों को  मिला  था  ।  उन्होंने  कहां कि  वहां
 पर

 सत्यानाश  हो  रहा  है  तथा  तुरन्त  ही
 अनाज  तथा  जल  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  वहां  पर  लोग  मन्दिरों  तथा  गिरजाघरों

 की  इमारतों  में  शरन  ले  वहां  पर  तथा  केरल  में  भी  ऐसी  पक्की  इमा  रतें  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  फ्ता है  या  नहीं  कि  समु  ग  अपक्षयन  से  कितनी  तबाही  होती
 है  ।  1864

 के  तूफान  के  बाद  म  छलीपत्तनम  में  बड़ी  बड़ी  समुद्री  दीवा  रें  बनाई  गई  थी  ।  जापान  तथा
 पोलेंड

 ने
 अपने  समुद्री तट  पर  विशेष  किस्म  के  पेड़ों की  पंक्ति  बनाई हुई  इन  पेड़ों की  जड़े  भूमि  के  नीचें

 तक  चली  जाती  हैं  और  वे  रक्षात्मक  दीवार का  काम  करते  हैं  वियतनाम  में  भी  इस  समस्या का  समाधान

 होगया है
 ।  हमें  भी  इस  प्रकार इ  सका  समाधान  कर  लेना  चाहिए  ।
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 Calling  attention  to  a  matter-of
 December  1,  1977

 Urgent
 Public  Importance:

 सी०  के०
 चंद्राप्पन ]

 इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  oral  के  लिए
 कुछ  किया

 है
 परन्तु  हमारे  देश  में  ऐसे  छात्रों  की  सं  छुधा  कम  है  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  स्कलों  के  छात्रों  के  लिए

 भी  कुछ  किया  जाएगा  ताकि  वे  अपनी  पढ़ाई  जारो  रख  सकें  ।

 शो  सुरजीत  fag  बरनाला
 :

 मैंने  नहीं  कहा  कि  आप  वहां  न  जाएं  मैं  तो  केवल  यह  बता  रहा

 था
 कि  मेने  कई  स्थानों  का  दौरा  किया  और  90  मील  के  उस  रास्ते  पर  कोई  लाश  नहीं  थी  ।  सड़क

 पर  पशुओं  की  15  लाशे  जरूर  पायी  गयी  थी  ।  राष्ट्रपतिजी  ने  मुख्य  मंत्री  से  कहा  था  कि  या  तो  इन्हे
 पेट्रोल  fear  जाय  या

 इन्हें  यहां
 से  हटा  दिया  जाये  ।  मने  वहां  पर  कुछ  चिकित्सक  दलोंक

 भी  काय  करते  देखा  क्योंकि  टीके  लगाने  का  कार्य  आवश्यक  है  जिसे  तुरन्त  किया  जाना  चाहिये  ।  अन्यथा

 महामारी  फल  जायेगी  ।  पीने  के  पानी  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  थी  ।

 जहां  तक  TH  ढांचे  खड़े  करने  के  सुझावका  सम्बन्ध  यह  सुझाव  हमने  दिया  था  ।  मैंने  इस

 बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  कुछ  मामलों  में  ढांचे  तो  वहां  पर  हैँ  परन्तु  छतें  उड़  गई  है  ।  हमारा
 विवार  था  कि  इन  ढांचों  को  सीमेंट  और  रोड़ी  के  पक्के  स्तम्भों  हारा  15,  20  फूट  ऊपर  उठा  दिया  जाए

 और  इन  का  उपयोग  स्कूलों  या  समाज  केन्द्रों  के  रूप  में  किया  जाए  और  बाद  में  जब  कोई  एसी  विपदा  आए

 तो  इन  में  चार  सौ  से  पांच  सौ  व्यक्ति  रह  सकें  और  अपनी  रक्षा  कर  सके  |  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  और

 हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  समुद्री कटाव  के  बारे  में
 भी  काय

 किया  जा  रहा  है
 ।  यह  अलग  बात  है

 कि
 बह

 पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  निरन्तर  काय  करना  पड़ेगा  ।

 एक  सुझाव  fear  गया  है  कि  वहां  पर  कोई  विशेष  प्रका र  के  पेड़  लगाय  जाएं  ।  मैं  इस  बात  का  पता

 लगाऊंगा  कि  वहां  पर  किस  प्रकार  के  पेड़  लगाये  जाय  |  पहले  तो  वहां  पर  नारियल  और  ताड़  के  पेड़  हैं  |

 मैंने  यह  भी  देखा  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  ये  पड़े  भी  गिर  पड़े  थे  ।

 चिद्या्धियों  के  लिए  पाठ्य  फुस्तकों  की  व्यवस्था  भी  की  जायेगी  परन्तु  aa  पहले  कपड़े  भौर  फिर

 मकानों  की  व्यवस्था  की  जानी  है  ।  राज्य  सरकार  इन  लोगों  के  लिए  मकानों की  व्यवस्था  कर  रही  है

 श्री  vo  grat  साहिब  )  :  आन्ध्य  तमिल  नाई, कि  पांडिचेरी  और

 लक्षद्वीप  के  लोगों  पर  प्राकृतिक  विपदा  के  का  रण  जो  बरता  हुआ  है  उससे  वहां  के  बेखबर  लोगों  पर

 अभूतपूर्व  कष्ट  आये  उनको  महसूस  तो  किया  जा  सकता  है  परन्तु  उनका  वर्णन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 वहां  aaa  प्राणियों  की  लाशें  ही  लाशें  दिखाई  दे  रही  हैं  उन  महिलाओं  जिनके
 रोटी  कमाने  वाले

 नहीं  उन  पुरुषों  जिनके  प्रियतम  नहीं  रहे और  उन  बच्चों  जिनके  माता-पिता  नहीं  विलाप

 से  संसार  भर  में  लोगों  को  दुःख  हुआ  इन  राज्यों  के  ये  विपदाग्रस्त  व्यक्ति  आप  की  दया  की  भीख  न

 मांग  कर  अपने  अधिकार  का  दावा  कर  रहे  हैं  विपदा  की  इस  घड़ी  में  रा  जनी  तिक  समी ची  नता  के  लिए

 स्थान  नहीं  होना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  जहां  तमिल  नाडु  को  50,000  टन  चावल  दिया  जिसमें

 5,000  टन  चावल  भी  शामिल है
 जों  मुक्त  दिया

 गया  वहां  केरल  राज्य  को  केवल  1,000  टन  गेहूं

 दिया  गया  हैं  ।
 ऐसा

 प्रतीत  होता  है  कि  इस  समय  भी  राजनी  तिक  प्रवंचना  का  बोलबाला  है  ।

 tt

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 10  18991 )
 अविलम्बनीय  लोकमहत्व  के  विषय  की

 ओर  ध्यान  दिलाना

 केवल  पाख  घाट  जिले  में  ही  ,  जो  मे  रा  निर्वा चन  क्षेत्र  तुफान  के
 का  रण  कोई  एक  करोड  रुपये  को

 हानि  हुई  यहां  पर  निचले  पहाड  क्षेत्र  मं  चार  गांव  तो  मिट  ही  गये  हैं  वहां  पर  तमिलनाडु

 के  जो  लोग  रह  रहे  वे  सब  तबाह  हो  गये  वहां  पर  अब  पानो  हो  पानों  हमा रे
 नेता  पुरानों

 परम्पराओं  की  दुहाई  देते  सुने  TIT  (|  परन्तु  इस  समंय  पता  नहीं  कया  हो  गया  है  कि  हम  अंब  उन

 परम्पराओं को  भूल  गये  हूँ  क्या  केन्द्रीय  सरकार
 का  qe  कतंव्य  नहीं  बनता है  कि  वह  विपदाग्रस्त

 लोगों  को  सहायता  करें  |

 केरल  के  मुख्य  मंत्रो  न ेकल  ही  बंता या  है  कि  वहाँ  पर  तुफान  के  कारण  कोई  15  करोड  रुपये  की  हानि

 हुई  है  और  इस  विपदा  का  सामना  करने  के  लिये  उन्होने  84  करोड  रुंपये  अनुदा नं  के  रूप  में  मांगे  हैं

 परन्तु  Hale  कृषि  Harr  कहते  हूँ  कि  वहां  पर  इतनी  हानि  नहीं  हुई  है  क्यों  कि  उन्होंने  शव  पड़े  नहीं

 केन्द्रीय  सहायता तो  लोगों  को  जितनो  हानि हुई  है  उसको  ध्यान  में  रख  कर  दो  जानी  चाहिये

 इस  में  देर  भो  नहीं  को  जानो  चाहिये  |  यह  छठे  वित्त  आयोग  द्वारा  था  योजना  के  अन्तगंत

 मंजूर  की  गई  राशि  के  अतिरिक्त  होतो  चाहिये  और  इस  में  प्रशासनिक  जटिलताओं  को  बाधक  नहीं

 बनते  दिया  जाना  चाहिये  लोगों  को  प्रतिकर  भो  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  लोगों  को  कुछ  राहत

 मिले

 डा०  हेनरो  आस्टिन  के  निर्वाचन  एरणाकुलम  में  समुद्रतट  पर  रहने  वाले  मछुओ  को  मछली

 पकड़ने  को  सैकड़ों  नावों  बहू  गई  इसी  प्रकार  केरल  में  किसानों  को  बड़ो  कठिनाई  का  सामनां  करना

 पड़  रहा  है  क्योंकि  वहां  पर  खेतों  में  रेत  इकट्ठी  हो  गई  है  भ्मि  को  तुरन्त  कृषि  योग्य  बनानी  होगा  ।

 बहां'पर  कितानों  को  अगलो  फसल  से  पहले  विपुल  उपज  देने  वाले  बोज  और  उब  रक  दिये  जाने  चाहिये

 ताकि  वे  खेतो  कर  सकें  ।  यह  सारो  सहायता  युध्द-स्तर  पर  दी  जानों  चाहिये  तथा  ये  किसान  अपना

 बचाव  कर  सकेंगे  ।

 श्  मुरजोत  fag  बरनाला  :  जेसा  में  पहले  बता  चुका  हूं  कि  हूर  एक  व्यक्ति  चाहे  वहू  समुद्र

 तट  पर  रहता  हो  या  उत  से  दूर  भोतरो  प्रदेश  में  रहता  सहायता  दी  इस  संमंथ  तो  केवल

 सहायता  काय  को  ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा  प्रतिकर  sy क  बात  तो  अभो  हमा  रे  वित्वा राधी  न  महीं

 में  माननोय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र में  भो आवश्यक  सहायता  दी

 जायेंगी  ।

 श्री  (aTAz  रवि  :  कहा  है  कि  वह  पर  नावें  नष्ट  हो  गई  हैँ  और  लोग  a
 मर  रहे  इस  सम्बन्ध में  क्यां  किया  जा  रहा

 | || अध्यक्ष
 महोदय

 :  उन्होंने  बताया  है  कि  वहूं  इस  पर  विश्वार  करेंगे

 श्री  क०  एन०  राजन  (faaz)  :  एक.और  महंत्वपुण  बात  चावल  के  आवंटन  करने
 के  बारे में

 शो  सुरजोत  faa  :  मुझे  बताया  गय  है  कि  केरल  सर्कार  इन  लोगों  के  far  भोजन  की

 ब्यक्स्या  कर  में  में  ने  आज  ही  आदेश  दिया  है  केरल  की  एक  हज़ार

 तुरन्त  मुक्त  दिया  जाये  ।
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 Calling  attention to  4  matter  of  Agrahayan  a  10,  1899  (Saka)

 Urgent
 Public  Impottance

 ea

 (11)  बंगला  देश  से  भारत  में  बड़ी  संख्या  में  शरणाधियों  के  आने  का  समाचार

 शो  sarfana  बसु  :  मेरा  व्यवस्था  को  प्रश्न है  ।  नियम  41  के  उपनियम

 (19)  के  अधोन  यहू  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  स्वोका
 र  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ध्यानाकषंण  का  पहला

 भाग  अर्थात्‌  बंगला  देश  से  बड़ो  संख्या  में  शरणार्थियों  का  भारत  आना  ठौक  किन्तु  दूसरा  भाग  कि

 भारत  से  स्वदेश  लौट  कुछ  लोगों  को  बंगला  देश  सरकार  द्वारा  प्राणदंड  दिये  जाने  के  समा  चार
 जनक  हम  बंगला  देश  के

 शरण  धियों
 को  राजनतिक  शरण  दें  अथवा  यह  हमारा  अधिकार

 है  किन्तु  बंगला  देश  के  नागरिक  के  अपने  देश  वापस  लौटने  के  पश्चात्‌  उसके  साथ  वहां  को  सरकार  क्या

 सलूक  करतो  यह  उनका  अन्तरिक  मामला  हम  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।  इस  प्रस्ताव

 को  स्वोकार  करना  भारी  अनियमितता  होगो  क्योंकि  यह  नियमों  के  मूल  उपबन्ध  का  उल्लंघन  करता

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इससे  हमारे  पड़ौसो  देश  से  जिस  के  साथ  हमारे  मंत्रोपु्ण  सम्बन्ध

 मुटाव  होगा  ।  में  इसको  ग्राह  यता  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 श्री  सौगत  राय  :  इस  ध्या  नाकषंण  प्रस्ता व  का  बंगला  देश  के  आन्तरिक  मामले  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  यह  एक  मानवोय  समस्या  है  इसे  सदन  में  पहले  भो  उठाया  जा  चुका  है  और  यह

 मामला  इस  देश  का  आन्तरिक  मामला  है  ।

 थ्रो  वयालार  रवि  :  में  नहीं  समझता  कि  हम  किसी  मित्र  देश  के  सा  मले  में  हस्तक्षेप

 कर  CAT  बंगला  देश  से  हजारो  लोग  राजनेतिक  शरण  ले  ने  यहां  आते  हूँ  और  वे  यहां  ठहर

 पडौसो  देश  के  साथ  मित्रता  के  नाम  पर  हम  उन्हें  जबरदस्ती  वापस  भेज  देते  हूं  और  उन्हें  वहां  प्राणदण्ड

 दिया  जाता  है  ।  इसो  प्रश्न  पर  विचार  विमर्श  किया  जाना  है  ।  हम  बंगला  देश  के  आन्तरिक  मामलों

 पर  faare-fanat  नहीं  कर  रहे  हैं  बल्कि  अपनी  सरकार  को  नोति  और  का्यवाहो  पर  चर्चा  कर
 रहे  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसु  ने  नियम  41  का  उल्लेख  किया  है  जो  प्रश्नों  से  सम्बन्धित  है  ।

 प्रस्ताव का  सम्बन्ध  नियम  197  से  है  ।

 at  QHo  कल्पाण॑सुन्द रम  (frets are ) )
 :  व्यवस्था  का  गया  प्रश्न  अनुचित  व  असंगत

 3 ५  Sararea ण  प्रस्ताव का
 सम्बन्ध  उससे  नहीं है  जो  कुछ  बंगला  देश  में  हो  रहा  है  |

 sito  पो०  जो ०  AIAR®  Guieicuca)  :  इस  सम्बन्ध  में  श्रो  ज्योतिमंय  बसु  का  व्यवस्था  का

 aq  उचित  नहीं  है  ।  यह  ध्या  नाक  ण  प्रस्ताव  तथा  सारवा
 न

 रुप  से  उससे  सम्बन्धित  है  जो

 होरहा  है  और  जो  होना  चाहिए  जिसके  लिए  भारत  सरकार  जिम्मेदार  है  और  इसलिए  यह  saa  नाकपषण

 प्रस्ताव  सदन  के  अधिकारों  के  भोतर है  बंगला  देश  सरका र  के  सम्बन्ध  में  जो  बात  आती  है  वहू  केवल

 प्रासंगिक  है  अगर  प्रस्ताव  में  प्रयुक्त  शब्दों  पर  विचार  किया  जायें  तो  उसमें  COaTaTo’ चा  शब्द  प्रयोग

 किया  गया  इसमें  कोई  सोधा  उल्लेख  नहीं  है  ।  यदि  हम  श्रा  ज्योतिमंय  बसु  को  आपत्ति  को  मान

 तो  हम  अनप  देशों  के  वारे  में  बहुत  सो  समस्याओं  पर  इस  सदन  में  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 हमें  देखना  चाहिए  कि  मुख्य  जिम्मेदारी  हमा री  है  ।  प्रसंगवश  यह  बंगला  देश  सरकार  की  बात  है  ।

 श्यो  ऊब्गकान्त  :  भारतोय  स्थिति  पर  राष्ट्रमंडलोय  देश  आस्ट्रेलिया  और  इंग्लंड  में

 चर्चा  की  गई  वे  भा रत  के  मित्र  देश  है  ।  प्रक्रिया  सम्बन्धों  नियमों  के  पहलूपर  भो  श्री  बसु  गलत  हैँ  ।

 जब  मानव  अधिकारों  का  प्रश्न  सामने  है  और  किसो  घटना  का  प्रश्न  सामने  तो  यह  संसद
 नियमों  की

 उपेक्षा  करके  भो  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  सकतो है  |  अध्यक्ष  महोदय  आप  बधाई  के  पाल  हू  कि  आपने
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 अबिलम्बनीय  लोकमहत्व  के  विषय  की 1977
 ओर  ध्यान  दिलाता

 ्
 इसपर  चर्चा  करने  जनुनति  दो  इसलिए  मँ  समझता  हूं  आप  श्रो  बसु  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  को

 अस्वीकार  करेंगे  ।

 अब  श्री  समर  गुह  बोल  संकते
 a

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  अस्वीकृत  किया  जाता है
 ।

 हे  ।

 में  अविलम्ब  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  को  ओर  fara  मंत्री श्रो  समर  गुह

 का  ध्यान  दिलाता  हूँ  और  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इसपर  वक्तव्य  दें  :

 केश  से  भारत  में  वड़ो  संख्या  में  थियों  के  आने  के  समाचार  तथा  भारत  से  वापस  भेजे

 गये  कुछ  थियों
 को  बंगलादेश  सरका

 र
 द्वारा  प्राणदंड  दिये  जाने  के  समाचार  1.0

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरंद्र  अध्यक्ष  सरकार  ने  इस  आशय  की

 खबरें  अब  बरो  में  देवो  है  कि  हाल  हो  में  बहुत  बड़ों  संख्या  में  बंगलादेशी  नागरिक  भारत  में  घुस  आये

 ये  खबरे  तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  लगती  और  आमतौर  से  अतिशयोक्तिपूर्ण  होती  ह्

 विभाजन  के  समग्र  से  हो  पुराने  पाकिश्तानो  और  वाद  में  बंगलादेशो  राष्ट्रिक  भारत  के  पड़ोसी

 राज्यों  में कुछ संड्या  में  आते  रहे  है  ।  ऐतिहासिक  दृष्टि  से  भो  लोग  आते  जाते  रहे  हूं  विशेषरूप  से  इस

 क्षेत्र  में  रहने  वाले  समान  जातीय  के  ATT  |

 जेसा  कि  सदन  को  ज्ञात  बंगलादेश  के  मुक्ति  ATT  के  दौरान  बहुत  बड़ो  संख्या  में  शरणार्थी  भारत

 आए थे  |  संप्रभुता  सम्पन्न  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  बंगलादेश  का  अभ्युदय  होने  के  बाद  इनमें  से  अधिकांश

 शरणार्थी  अपने  देश  लौट  तब  भारत  में  आने  वाले  बंगलादेश  राष्ट्रिकों  में  या  तो  वे  ह  जो  वध

 दस्तावेज  लेकर  आते है  था  वे  हं  जो  गे  र-कानूनो  ढंग  से  घुस  आते  अतः  जो  लोग  भारत  में  अवैध

 रूप  से  आते  हैं  रहते  हैं  उन्हें  शरणार्थी  नहीं  माना  जाता  |

 भारत-बंगलादेश  को  सोमा  4,000  किलोमोटर  से  अधिक  लम्बो  है  जिसमें  अनेक  स्थलों  में  दुर्ग म

 क्षेत्र  हैं  घुसपैठ  रोकने  के  लिए  सरका र
 दवारा  प्रबंध  किये  जाने  के.बावजूद  इस  लम्बी  सी

 मा  की  हर  दू

 पर  निगरानो  रखना  तथा  हर  ब्र घसप  faq  को  रोक  पाना  असंभव  है  ।  इसके  अलावा  बहुत  से  बंगला  देश

 राष्ट्रिक  वैध  यात्रा  दस्तावेज  लेकर  भारत  आते  हूँ  परन्तु  अपने  देश  नहीं  लौटते  और  यहाँ  गैर-कानूनी

 तौरपर  रहते  ऐसे  ats  का  पता  लगाना  मुश्किल  होता  है  कयों कि  दूसरे  का  रणों  के

 रिक्त  उनका  समान  जातोय  उद्भव  भो  एक  का  रण  होता  है  इसलिये  उन  लोगों  को  ठोक-ठीक  संख्या

 का  पता  लगाना  बहुत  हो  कठिन  है  जो  भारत  में  अवध  ढंग से  घुसे  हूँ  या  रह  रहे  सरकार

 के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसा  जो  ०0 केन्द्रीय  तथा  राज्य  अभिकरणों  से  प्राप्त  हुए  इस  बात  का  कोई

 सबूत  नहीं  है  कि  हाल  हो  में  बहुत  बड़ो  संख्या  में  बंगलादेशी  राष्ट्रिक  भा  रत  में  घुस  आए  इस  ag

 जनवरी  से  अक्तूबर  तक  ऐसे  बंगला  देशो  राष्पट्रिकों  को  कुल  संख्या  7,014  थी  जिन्हें  रोक  कर  वापिस

 जाने  को  कहा  गया  था  |  यह  संख्या  1976  को  इसी  अवधि  के  लगभग  बराबर है  और  1974  तथा

 1975  की  संख्याओं  से  काफो  कम  |

 आसन्न  पड़ौसो  राज्य  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  में  आने  वाले  अधिकांश  aTaray.  बंगला  देश

 की  अल्पसंख्यक  जातियों  ss  जबकि  असम  और  मेघालय  में  आने  वालों  में  मुसलमान  आप्रवासियों

 को संखया  दूसरों  के  मुकाबले  में  कहीं  अधिक  है  1.1977  में  अब  तक  अंसम  में  आने  बाले  मुसलमान

 भाप्रवार्सियों  को  संख्या  दूसरों  को  मुकाबले  में  1  मौर  4  के  अनुपात  से  अधिक है
 ।
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 Calling  attention  to  a  matter  of  December  1,  1977
 Urgent  Public  Importance

 an  mor

 समरन्द

 इन  आंकड़ों  को  अपनो  सोमा एं  है  इन  मे ंवे  ब्यक्ति  शामिल  नही ंहें  जो  लुक-छिप  कर  भारत
 में  घुसते हूँ  या  रहते हें  परन्तु  इससे  अधिक  विश्तुत सूचना  के  अभाव  में  भारत  में  बंगला  देशी  राष्टट्रिकों

 के
 आब्रज  को  प्रवृत्ति  के  एक  सं  केत  के  रुप  में  इन  आंकड़ों  पर  विश्वास  करने  के  अतिरिक्त  हमारे

 पास
 कोई

 और  विकल्प  नहीं  है

 उपर्युक्त  प्रब्रजन  के  विविध  कारण  सोमा  पर  बसने  वाले  लोगों  में  परस्पर  एतिहासिक  संबंध

 तथा  विशेषकर  उनकी  जातोय  समानता  हमेशा  से  एक
 महत्वदुण

 कारण  रही  बंगलादेश  की  आंतरिक

 घटसाएं  जिनके  कारण  वहां  को  जनसंख्या  के  किसी  खास  वर्ग  के  लोगों  में  असुरक्षा  का  भाव  पदा  होना
 या  बढ़ना  वहाँ  को  आर्थिक  और  ऐसे  लोगों  को  का रं  वाईयां  जो  लोगों  को  प्रलोभन  देकर  देश  से

 बाहर  ले  जाने  को  अपना  धंधा  बना
 ले

 ते  इस  प्रकार  के  प्रब्रजन  के  कुछेक  कारण  फसल  के

 बुवाई  तथा  व्यापार  और  वाणिज्य  का  आकबण  तथा  नियोजन  को  अच्छा  संभावनाएं  भी  कुछ

 ऐसे  कारण  हैं  जिन  से  प्रव्जन  के  इन  आंकड़ो  में  उतार-चढ़ाव  आता  है  ।

 अपने  देश
 से  प्रब्रजन  को  रोकना  बुनियादों  तौर  पर  बंगलादेश  को  अपनो  जिम्मेदारी  है  ।  फिर

 भारत  सरकार ने  कई  अवसरों  पर  और  विभिन्न  स्थलों  पर  उन्हें  इस  बात  पर  जोर  देकर  यहूं  बात  समझाने

 को  कोशिश  की  है  कि  भारत  में  होने  वाले  इस  प्रब्रजन  पर  नियंत्रण  रखना  और  इसे  रोकना  बनियादी

 तौर  पर  उन्हीं  की  जिम्मेदारी  है  ।

 जहाँ  तक  भारत  का  संबंध  है  /  वह  सोमा  पर  कठोर  निगरानी  रख  रहा  केत्द्रीय  अभिकरणों के

 क्षेत्र-एकको  तथा  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  अपनो  नियमित  आवधिक

 कें  अतिरिकत  प्रब्रजन  को  संख्या  में  काफो  वृद्धि  के  किसो  खास  मामले  को  जानकारी  होति  हो  बे  सरकार

 को  इसको  सुचना  शीघ्र  द  ।

 इस  बात  महत्व  देना  भी  आवश्यक  है  कि  इन  अवध  आप्रवासियों  को  शरणार्थी

 मानने  से  और  इस  समस्या  को  तुल  देने  से  भारत-बंगलादेश  के  संबंधो  पर  तथा  दोनों  देशों  में  शान्ति

 और  समरसता  TATT  रखने  पर  गंभोर  प्रभाव  पड़  सकता  है  हम  जिस  प्रक्रिया  को  रोकना  चाहते

 वहू  इससे  और  तेज  हो  सकतो  है  ।  सलिए  में  माननोय  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  बे  इस  विषय

 में  संयम  से  काम  ल॑  और  इस  समस्या को  सही  परिप्रेक्ष्य  में  समझने  का  प्रयत्न कर

 15  1975  के  बलात्‌  राज्य  परिवतन  और  परवर्ती  के  बहुत-से

 राष्ट्रिक  भारत में  घुस  आय  और उन्होंने  यहाँ  आकर  शरण
 लो  ।  उनमें  से

 कुछ
 लोग  तो  पहले ही  स्वयं  मेव

 अपने  देश  को  लौट  गए  माननोय  सदस्पगण  इस  बात क कों  स्वोकार  करेंगे  कि  बंगलादेश  की  सरकार

 ने  इन  बंगलादेशो  राष्ट्रिकों  क ेसाथ  जो  सलूक  किया  है  वह  पूरी  तरह  उनके  आंतरिक  क्षेत्र  की  बात  है

 और  भारत इस  संबंध  में  अ-हृस्तकेप  की  नोति  का  अनुसरण  क  रने  के  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  कर  सकता  |

 माननोय  सदस्यगण  इस  बात  को  भो  स्वोकार  करेंगे  कि  इन  बंगलादेशी  राष्टट्रिकों  के  साथ  अपने  देश  में

 वापस  लौटने  के  बाद  कसा  व्यवहार  किया  गया  है  या  किया  जाता  इस  बारे  में  सुचना  प्राप्त  करने  की

 हमारी  अपनी  स्पष्ट  सीमाय  ह  ।

 श्री  समर  मं  आज  faa  दल  के  सदस्य  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  एक  स्वत  ब्यक्ति

 रुप  में  बोल  रहा  हूँ  जिसे  हमारे  केश  के  कई  मद्दान  नेताओं  के  चरणों  में  बठने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  है  |
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 10:  1899  (aa
 अविलम्बमीम  लोकमदत्व  के  fare  की

 are  ध्यान  दिलाना
 —_———

 आज  मैं  इसे  केवल  प्रस्ताव  तहीं  अपितु  हमारे  की  अन्तरात्मा  का  ध्यानाकर्षण  कहता

 है  ।

 बंगला  देश  से  आये  हुए  शरणार्थी  हमारे  हो  भाई-बान्धव  हैं  ययपि  हम  राजनेतिक  सीमाओं  से

 हो  गये  फिर  भो  वे  हमारे  हो  भाई-बहिन हैं  और  ऐसी  स्थिति  में  उनके  प्रति  हमारी

 faeerpar<y  एसोहोबात  15  1947  को  मध्य  को  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्री

 जवाहर  लाल  नेहरू  ने  अपने  भाषण  में फड़ो  थो  ।  महात्मा  गांधो  ने  भी  यही  कहा  था  कि  पाकिस्तान

 से  आने  वाले  शरण  थिपों  को  भा रत  में  उचित  आश्रय  मिलना  चाहिए  ।  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी

 ने  भो  यह़  कहा  था  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  में  रहने  वाले  हिन्दूओं  के  प्रति  हमारी  महान  जिम्मेदारी

 अभो  हम  एक प्रा  कृतिक  तुफान  की  बात  कर  रहे  थे  किन्तु  में  प्रधान  इस  सभा  तथा  सारे  भारत

 के  लॉगों  को  चेतावनी  देता  हूं  कि  इस  प्रकार  एक  राजनीतिक  तुफान  भो  आ  सकता  है  जो  न  केवल

 पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  बल्कि  समूचे  देश
 के  लिए  खतरनाक  सिद्ध  हो  सकती  है  ।

 हमारे  देग  में  बहुत  से  लोग  घ  मे  निरपेक्ष ता
 को  बात  करते  है  किन्तु  धम्म

 निरपेक्षता  का  हमा रा
 पवित्र

 उद्देश्य  बंगला  देश  में  निरपेक्षता
 के  भविष्य

 से  जुड़ा  हुआ  है  ।  इस  तरह  से
 बंगला  देश  में  अल्पसंख्यकों

 का  भाग्य  वहां  ar  धर्म  निरक्षता  के  भविष्य  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  आज  at  निरपेक्षता  और  लोकतंत्रीय

 स्वतंत्रता  भारो  खतरे  में  मैँ  वहां  से  हो  आया  हूं  तथा  मेने  वहां  ही  काम  किया  है  ।  में  ने  दस  व

 पहले  एक  पुस्तक  लिखो  थो  जिसमें  में  ने  कह  दिया  था  कि  बंगला  देश  आजाद  होगा  ।  तब  लोग  मेरा

 मज़ाक  उड़ाते  थे  ।  आज  उन्हीं  लोगो  को  मँ  बताना  चाहता  हुँ  कि  वहाँ  पर  जो  आज  स्थिति  है  वह  अयूब

 खाँ  और  याहया  खाँ  के  शासन  से  भो  खराब  है  ।  हजारों  देशभक्त  जिन्होंने  देश  की  नता  के  लिए

 लड़ाई  लड़ो आज  कारावास में  पड़े  बंग  बन्धु  तथा  उनके  साथियों की  जो  हालत  हुई  ag  हमारे

 से  छुपो  हुई  नहीं  है  ।  हमारे  देश  में  70  लाख  शरणार्थी  बंगला  देश  से  आए  हुए  हैं  तथा  और  भी  आ

 वे  हमारे  भाई  तोस  वर्ष  का  समय  सदियों  पुराने  नाते को  नहीं  तोड़  सकता  ।

 दृष्टि  से  हे  हम  पुथक-पुथक  हो  परन्तु  अन्यथा  हम  एक  हैं  इसलिए  बंगला  देश  में  जो  कुछ  हो  रहा

 है  उसके  बारे  में  विचार  व्यक्त  करना  हमारा  अधिकार है  ।  जब  हम  कारावास  में  बन्द  कर  दिये  गए

 थे  तो  जर्मनी  तथा  अन्य  देशों  के  लोग  भारत  में  लोकतंत्रीय  संघर्ष  की  रक्षा  के  लिए

 सभाएं  करके  संकल्प  पारित  किया  करते  थे  ।  इस  लिए  यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  हमें  बंगला  देश

 के  बारे  में  कुछ  भी  कहने  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 अब  में  एक  और  प्रश्न  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहूंगा  ।  श्री  मुजोब  तथा  उनके

 साथियों  की  हत्या कि  पे  जाने  के  पश्चात्‌  रों  को  संख्या  में  लोग  भारत  आए  थे  |  ये  लोग  ऐसे  थे  जिनका

 नशनल  अवामी  लीग  से  सम्बन्ध  था  ।  जब  जनता  पार्टी  सत्ता  में  आई  तो  उन्होंने  यह  ना  ति  बनाई  कि

 उन्हें  भारत  में  न  रहने  दिया  तब  भारत  सुरक्षा  दल  के  लोगों  ने  बल  पुर्व  क  बहुत  से  लोगों  को  भारत

 से  निकाल  दिया  ।  उन  लोगों  को  भारत  से  निकालते  समय  बहुत  से  लोग  मारे  भी  गए  थे  ।  में  ने  इस

 बारे  में  राष्ट्रपति  को  वह  इस  बात  से  सहमत  हो  गए  कि  भारत  से  किसी  को  निकाला  न  जाए  |

 इस  प्रकार  उनका  भारत  से  निकाला  जाना  बन्द  हो  गया  इस  के  बाद  एक  और  घटना  घट  गई  ।  faat-

 उरंहमान  ने  प्रधान  मंत्रो  को  आश्वसन  fea  कि  बंगला  देश  के  उन  लोगों  A,  जिन्होंने  भारत  में  शरण

 लो हुई  बंगना  देश  वापस  जाने  पर  कोई  दण्ड  नहीं  दिया  जाएगा  ।  यहं  आश्वासन  प्राप्त  करने  पर

 कुछ  लोग  वापस  गए  ।  किन्तु  जून  में  16  व्यक्ति  मारे  गए  ।  उन  प्रत्यावतित  लोगों  के  बारे  में  मुझे
 एक  और  पत्र  भो  मिला  उसमें  भारत  से  अपोल  को  गई  है  कि  हम  जियाउरंहमान  के  आश्वासन  पर
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 Calling  attention  to  a  matter  of  Agrah hayana  10,  1899  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 सरता ES  a  a

 श्री  समर  Tz]

 बंगलादेश  वापस  लौटे  थे  freq  कल  को  हमें  फांसो  पर  लटका  दिया  जाएगा  ।  126  में  से  40  को

 फांसी  पर  लटकाया  जा  चुका  है  एसो  सूचना  हमें  प्राप्त  हुई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  हमारे  पास  कोई

 कारी  नहीं  मेँ  सरकार  से  जानता  चाहुंगा
 कि

 सरका  रकी  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया है  ।  में  समझता

 हूं  कि  स  रकार  को  ऐसे  लोगों  पर  विश्वास  नहीं  करना  चाहिए  जो  केवल  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  सत्ता  को

 हड़पते  हू  में  यह  तो  नहीं  कहूंगा  कि  उन्हें  आजाद  करने  के  लिए  हमें  उनपर  कूच  कर  देना  चाहिए

 किन्तु  हमें  उन्हें  भारत  से  इस  प्रकार  से  नहीं  निकाल  देना  चाहिए  ताकि  वहां  जाकर  कसा  इयों  के  हाथ

 उनका  जाते  हो  वध  हो  जाए  t

 अब  मै  शरणार्थी  निगंमन  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहुंगा  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़ों  को  तोड

 मरोड़  कर  बताया  जाता  म  आप  को  बता  ऊंगा कि  लोग  वहां से  कयों  आ  बंगला  देश  सरकार  ने

 हाल  में  एक  बयान  में  कहा  है  कि  वहां  पर  अल्पसंख्यकों  को  संख्या  60  लाख  यह  संख्या  सही  नहीं

 1971  में  बंगलादेश  से  लगभग  एक  करोड़  शरणार्थी  भारत  आए  थे  जिनमें  से  97  लाख

 मुसलमान  थे  यदि  वे  97  लाख  लोग  वापस  गए  और  यदि  जसाकि  आपने  कहा  है  कि  70  लाख  वहाँ

 तो  वहां  पर  कम  से  कम  es  लाख  अल्पसंख्यक है  freq  यह  कहा  गया है  कि  वहां  पर  60  लाख

 लोग  है  ।  दूसरे  1971  को  जतगणता  में  गेर-मुसलमान  लोगों  को  शिना  नहीं  गया  था  क्योंकि  उनका

 विश्वास  धर्मनिरपेक्षता में  था  ।

 असुरक्षा  को  भावना  का  पहला  कारण  यह  है  कि  बंगलादेश  को  धमंतन्त्रात्मक  राज्य

 घोषित  किया  गधा  है  ।  ह  धर्मान्धता  को  राजनोति  चल  रहो
 है  ।  बहुत-से  बड़े-बड़े  राजनीतिक

 नेता  जल  में  रखे  गय  वहां  भारी  अत्याचार  हो  रहा  है  ।  बंगलादेश  में  एक  सम्पत्ति  अधिनियम

 प्रस्थापित  कप्पा  गया  है  और  एक  अधिग्रहण  अधिनियम  बनाया  गधा  है  ।  अभो  हाल  में  वहां  एक

 रिहाइश  सम्पत्ति  अधिनियम  बनाया  गंवा  है  ।  यदि  किसो  परिवार  का  एक  व्यक्ति  भो  भारत  आता

 तो  तुरन्त  उसको  सारो  सम्पत्ति  जब्त  करलो  जातों  उनकी  भूमि  पर  भी  बलात्‌  कब्जा  किया  जाता

 उनकी  सभी  चीजे  छोन  ली  |

 असुरक्षा  का
 दूसरा

 कारण  यह  है  कि  वहां  गर-मूस्लिम  समुदाय  अथवा  अल्पसंख्यकों  का  आई०जी ०

 या  कोई  अन्य  महृत्वपुर्ण  पुलिस  अधिकारों  नहीं  है  और  प्रशासन  में  भो  गेर-मुस्लिम  समुदाय  का  कोई

 ma  अधिकारों  नहीं  जो  3-4  डिप्टो  कमिश्तर थे  उनको  भो  पदावनति  कर  उन्हें  कलक  बना  कर

 ढाका  लाया  गया  गर-मूस्लिम  ईसाइयों  तथा  बौद्धों  को  इंजोनियारिंग  कालिज

 अथवा  मेडिकल  कालिज  या  स्नातकोत्तर  कालिज  में  प्रवेश
 नहीं

 दिया  जा  रहा  व्यापार  लाइसेंस

 भो  उन्हें  नहीं  दिये  जाते  हाल  में हो  कई  लाइसेंस  जब्त  किये  गये  हैं  ।

 बंगला  देश  से  जो  लोग  भारत  रहे  हैं  घुसपैठिप्रे  कहा  जाता  है  और
 सी  मा  सुरक्षा  बल  से  उन्हें

 {2 <ay  वापस  भेजने  को  कहा  जाता  है  ।  आज  बंगला  देश  से  भारों  संख्या  में  लोग  भारत  में  आये  है

 विशेषकर  पश्चिम  नगाल  त्विपुरा  मेवालय  और  असम  और  उन्हें  शरणार्थी  नहीं  माना  जा  रहा  है  ।

 याद  मंत्रो  और  प्रदेश  मंत्रो  इस  सदन  मे ंय  द  आश्वासव दें  कि  उन्हें  शरणार्थी  माना  जायेगा  तो  मैं

 कल हो  उनके  नाम  प्रस्तुत  कर  सकता  हूँ  तत्र  rar  लगे  गा x  क  उनको  संख्या  कितने
 हजारों

 में  तथा  लाखों

 में  है
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 1  1977  अविलश्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यान  दिलाना

 इसी  प्रकार  बंगला  देश  से  आय  हुए  छात्रों  को  जिनके  पास  बंगला  देश  से  afer et  के  प्रमाणपत्र

 जिन्होंने  किसो  तरह  भारत  के  कालिजों  व  विश्वविद्यालयों  में  प्रवेश  पाया
 प्रमा  णपत्न

 के  बिना  वे  कालिज  तथा  विश्वविद्यालय  उन्हें  अन्तिम  परोक्षा  के  बाद  प्रमाणपत्र  नहीं  देते  हे  और  ना  qe

 रिकता  उन्हें मिल  नहीं  रहे  हू  इसलिए  उनके  लिए  रोजगार  प्राप्त  करने  के  अवसर  भी

 नहीं

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  प्रश्न  को  एसा  न  समझ  कि  मानों  ag  भारत  व  ईरान  अथवा

 भारत व  मलेशिया  के  बौच  का  प्रश्न है  ।  इस  प्रश्न  को  एतिहासिक  परिपेक्ष्य  में  लिया  हमारे

 सम्बन्धों  वियमान  स्थिति के के  तथा  धमं  निरपेक्षवाद  के  समक्ष  विद्यमान  खतरे के  समुचित  परिपेक्ष्य  में

 लिया  जाय  और  इस  परिपेक्ष्य  में  लि  था  जाये  फि  इससे  गंभी  र  स्थिति  उत्पन्न  हों  3  बंगला  देश  के

 आन्तरिक  मामलों  में  सीधा  हस्तक्षेप  किये  बिना  इस  स्थिति  से  विवकपूण  ढंग  से  तथा

 व्यावहारिक  कुशलता  से  निपटा  जाये  ताकि  वहां  फिर  से  धम  निरपेक्ष  लोकतंत्र  कायम  हो  सके  और  इस

 बोच  अल्पसंख्यको  के  लिए  वहां  स्थान  धुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Atal  Bihari  Vajpayee) :  The  call

 attention  notice  has  two  parts.  The  first  refers  to  reported  large  scale  inflex

 of  refugees  from  Bangladesh  to  India.  It  will  not  be  fair  to  say  that  the

 number  of  refugees  coming  from  Bangladesh  has  suddenly  gone  up.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठ:सीन  हुए  ।

 |  Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair..  ]

 The  number  of  refugees  that  came  to  India  from  Bangladesh  during  the

 period  April  to  December,  1974  was  15,278  but  in  1975,  it  increased  to  38,445.
 ही ि  1976  it  went  down  to  7,924.  The  number  has,  therefore,  not  increased

 this  year.

 We  have  taken  up  this  matter  with  the  Bangladesh  Government.  The

 issue  was  discussed  in  Dacca  at  Secretaries  level  The  High  Commissioner
 of  Bangladesh  was  called  in  Delhi  and  has  been  apprised  of  the  situation.

 The  Prime  Minister,  when.  he  met  the  President  of  Bangladesh,  Shri  Zia-utr
 Rahman  in  London,  had  also  discussed  this  issue  with  him.  India  is

 quite alive  to  the  situation.

 It  is  also  wrong  to  say  that  Bangladesh  has  declared  itself  an  Islamic
 State  They  have  simply  substituted  the  word  ‘Almighty  Allah’  in  place  of
 secular’  in  their  constitution.  When  the  attention  of  the  Bangladesh  Govern-

 ment  was  drawn  to  this  fact,  it  was  stated  that  they  had  no  intention  to  set

 up  an  Islamic  State  or  a  theocratic  state  and  that  Hindus  and  Muslims  would

 enjoy  equal  rights  in  their  country.  The  President  of  Bangladesh  has  con-

 veyed  to  us  their  concern  to  ensure  that  there  is  no  sense  of  insecurity  of

 any  kind  among  the  minorities  in  Bangladesh

 It  is  a  baseless  allegation  to  say  that  those  who  came  from  Bangladesh
 to  seek  asylum  after  military  coup  these  were  pushed  back  to  Bangladesh
 against  their  wishes  Our  officials  who  have  made  investigations  into  this

 allegation  have  reached  the  conclusion  that  they  went  back  to  Bangladesh
 out  of  their  own  sweet  will,  we  are  ready  to  accord  full  protection  to  those

 who  do  not  choose  to  Zo  back  to  their
 country.

 It  is  our  moral  duty  to

 give  protection  to  those  who  seek  asylum in  our  country.  We  shall  not  send

 anybody  back  against  his  wish.
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 Calling  10  a.Matter  of  PAU  &  2  |

 Public  Importance

 {Shri  Atal  Bihari
 Vajpayee]

 After  the  milita
 crossed  the  border.

 Ty  coup  in  Bangladesh  in  1975  a  large  number  of  people

 When  the  Janta  G
 Some  of  them  established  the  camps  just  on  the  border.

 overnment  came  to  office,  we  decided  that  we  would  not
 allow  any  camp  on  the  border.  The  people  concerned  were  given  a  choice
 either  to  go  back  to  Bangladesh  or  to  shift  away  from  the  border  inside
 India.  Nobody  was  pushed  back  into  Bangladesh  against  his  wish.  So  there

 is
 no  question  of  having  any  secret  deal  with  Bangladesh  on  this  issue.

 It  is  stated  that  Bangladesh  Government  were  enacting  such  laws  as
 would  directly  affect  the  minorities  in  that  country  and  a  reference  was  made
 to  a  law  relating  to  property.  In  this  connection,  I  would  like  to  state  that
 the  new  ordinance  issued  by  Bangladesh  did  not  make  any  radical  change.
 It  only  provides  for  more  expeditious  action.  We  have  drawn  the  attention
 of  the  Bangladesh  Government  about  its  proper  implementation.  It  is  wrong
 to  say  that  our  Government  is  not  alert  about  the  situation  in  Bangladesh.

 It  was  agreed  at  the  time  of  partition  that  it  would  be  the  constitutional,
 legal  and  moral  duty  of  the  respective  Governments  to  protect  the  life  and
 property  of  minorities  in  their  country  and  India  has  stood  by  her  commit-
 ment  and  we  want  that  Bangladesh  should  also  follow  the  same  path.  Prof.
 Samar  Guha  has  himself  suggested  that  we  should  tactfully  handle  the  situa-
 tion  without  directly  interfering  in  the  internal  affairs  of  Bangladesh.  I  can
 assure  the  House  that  efforts  are  being  made  to  influence  the  Bangladesh
 Government  and  we  are  taking  the  matter  in  the  proper  perspective.

 शमी  सतोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  यह  प्रश्न  हमारे  लिए  उत्तेजनापुण

 है  हम  देश  की  स्त्राधीनता  के  दुष्परिण।मों  से  प्रभावित  हुए  ।  पंजाब  और  बंगाल  से

 STM  त्तता  के  पश्चात्‌  जबर  भारी  संख्या  में  शरणार्थी  आये  तो  उन्हें  काफी  तकलीफें  उठानी  पड़ी  थी  ।

 उस  समय  वर्तमान  विदेश  मंत्री  विपक्ष  में  बेठकर  के  हितों  की  रक्षा  करते  थे  परन्तु  अब  जो

 उन्होंने  उत्तर  दिया  है  उसमें  पुरी  जानकारों  नहीं  दी  गई  है  ।

 में  केवल  तीन  मुख्य  बातों  को  ओर  ध्यान  दिलाउंगा  ।  जो  शरणार्थी  बंगला  देश  कौ  ओर  वापस

 ata  दिये  गये  उन्हें  वहाँ  कत्ल  कर  दिया  गया  ।  हमें  बंगला  केश  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  तथा  देश  भक्तों

 का  सम्मान  करना  चाहिए  था  ।  ये  लोग  भारत  में  इस  लिए  आये  क्योंकि  वे  भारत  को  अपना  faa

 मानते  थे  और  यह  जानते  थे  कि  भारत  ने  बंगला  देश  के  मुक्ति  आन्दोलन  में  उनका  हाथ  बंटाया  था

 बंगला  देश  में  लोकतन्त्र  का  हनन  हो  जाने  पर  इन  लोगों  को  भा  रत  में  राजन  Fara  शरण  लेने  के  लिए  आना

 पड़ा  ।  अपने  स्वाभिमान  और  जीवन  की  रक्षा  के  लिए  वहाँ  से  अब  भी  शरणार्थी  भारत  में  आ  रहे  हैं  ।

 हमारी  सरकार  का  सबसे  परम  कत व्य  यह  है  कि  वहू  बंगला  केश  से  राजनयिक  सम्बन्ध  स्थापित  कर  यह

 कहे  कि  उस  देश  में  समान्य  स्थिति  वापस  लायी  जाये  ताकि  वहाँ  अल्पसंख्यक  तथा  लोकतन्त्र  में  विश्वास

 रखने  वले  ब्यक्ति  आराम  से  रह  सकें  ।  बंगला  देश  के  साथ  फरक्का  बांध  और  शरण  थियों  को  समस्या

 को  भो  हल  करने  के  लिए  एक  साथ  बातचीत  करना  उचित  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि

 ag  वापस  किये  गयें  देश  भक्त  के  कत्ले  आम  के  विरूद्ध  बंगला  देश  को  सख्त  पत्र  लिखे  |

 श्रीौसमरंख  कुण्ड  :  गुप्त  समझौते  का  पहले  ही  खंडत  किया  जा  चुका  है  ।  सभी  समस्याओं  के

 art  में  कोई  एक  समझौता  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  जसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  लंदन  में  फरक्का

 बांध  के  बारे  में  उनको  कोई  बातचोत  नहीं  हुई  ।  भारत  में  आय  इन  शरणाधथियों  को  वापस  जाने  के  लिए

 मजबूर  नहीं  किया  वरन्‌  जो  वापस  जाना  चाहते  अपनी  इच्छा  से  वापस  गयह  ।
 शरणा  ियों
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 10  1899  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 ओर  ध्यान  दिलाना

 के  aq  में  हमारी  सरकार  भो  आपको  तरह  ही  चिन्तित  है  ।  ऐसे  rats  मामले  के  बारे  में  माननीय

 सदव्य  को ई  उत्तेजनाजनक  बात  न  कहें  ओर  न  ए  से  प्रश्न  हो  |  अच्छे  सम्बन्ध  बनाकर  हो  हम  अपना

 उद्देश्य  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra  (South  Delhi):  Mr.  Deputy  Speaker,  the

 External  Affairs  Minister  has  stated  in  clear  terms  that  there  will  be  a  reac-

 tion  in  India  in  case  all  the  facts  about  the  affairs  in  Bangladesh  are  brought
 before  the  people  in  India  and  increasing  influx  of  refugees  from  Bangladesh

 may  cfeate  a  sense  of  insecurity  among  the  minority  communities  here  in

 India.  Whenever  any  issue  about  Bangladesh  and  Pakistan  has  been  raised

 the  same  arguments  have  been  given  during  the  last  30  years.  There  has

 been  a  migration  of  large  number  of  people  from  Bangladesh  ever  since  the

 partition  of  India.  There  has  been  a  perpetual  sense  of  fear  and  insecurity
 in  the  minds  of  the  people  in  Bangladesh,  formerly  East  Pakistan.

 It  is  not  a  question  of  internal  affairs  of  Bangladesh.  When  we  can  raise

 a  voice  against  the  atrocities  on  black  inhabitants  of  South  Africa,  why  we

 cannot  intervene  in  respect  of  migration  of  refugees  from  Bangladesh  even

 though  they  are  blood  of  our  blood  and  flesh  of  our  flesh.

 I  want  to  know  whether  the  Hindu  population  which  remained  in  Pakis-

 tan  after  partition  has  been  forcibly  converted  or  has  been  massacred.  Due

 to  our  policy  in  this  matter  there  is  still  6-7  crore  Muslim  population  in  India.

 It  is  not  a  question  of  human  rights  and  can  it  not  be  raised  in  the  U.N.O.  ?

 Will  it  not  be  appropriate  om  oun  part  if  we  issue  a  warning  to  Bangladesh
 that  it  will  have  to  provide  land  for  the  resettlement  of  refugees  if  they  are

 ill-treated  and  forced  to  migrate  to  India.

 I  may  suggest  that  this  issue  needs  to  be  settled  alongwith  the  Farakka

 issue.  We  should  take  even  strong  action  against  a  country  like  Bangladesh
 who  is  increasing  our  problems  and  meting  out  inhuman  treatment  to  those
 who  were  once  the  nationals  of  India.

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Ata]  Bihari  Vajpayee):  The  last

 para  of  the  statement  which  has  been  wrongly  interpreted  by  our  friend
 Shri  Melhotra  refers  to  those  migrants  who  came  to  India  after  military  coup
 in  Bangladesh.  They  were  not  pushed  back  to  Bangladesh  against  their
 wishes.  It  is  not  desirable  to  put  Bangladesh  in  the  same  category  as  South
 Africa  or  Rhodesia.  But  I  would  keep  in  view  the  suggestions  of  the  hon.
 Member.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  the  hon.
 Minister  is  known  for  his  balanced  speeches  and  straight  forwardness  but
 the  statement  he  has  made  does  not  reveal  clearly  the  Government’s  Policy
 in  this  matter.  It  is  quite  true  that  we  cannot  interfere  in  the  affairs  of  a

 country  even  though  it  may  be  having  dictatorship  or  military  rule.  But  as

 regards  Bangladesh  we  cannot  remain  a  silent  spectator  of  the  developments
 taking  place  in  that  country  since  our  problems  are  linked  with  it.  It  is  not
 in  the  interest  of  our  country  if  we  under-estimate  the  influx  of  refugees  from
 Bangladesh  and  the  magnitude  of  the  problem.  We  want  that  even  a  single
 person  may  not  have  to  migrate  from  Bangladesh  just  because  he  has  not
 been  afforded-  social  security  there.  If  our  Government  continue  to  follow
 appeasement  policy  in  res

 beyond  our  control.
 pect  of  Bangladesh,  it  will  certainly  create

 problems
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 .Calliag  attentionto  a  Matter  of  Agrahayana  10,1899  (Saka}

 Urgent  Public
 Importance

 {Shri  Kanwar  Lal  Gupta]

 Please  let  me  know  whether  our  Government  have  shown  their  dis-

 pleasure  during  the  talks  held  with  Bangladesh  on  Ministry  level  and  Prime

 Minister  level  in  regard  to  the  problem  of  influx  of  refugees  from  that  country.
 If  it  is  not  so,  whether  Government  will  now  show  their  displeasure  to  Ban-

 gladesh,  keeping  in  view  the  feelings  of  our  Parliament.  The  hon.  Minister

 did  not  mention  in  his  statement  the  reaction  shown  by  Bangladesh  to  the

 proposals  made  or  actions  taken  by  our  Government  at  any  stage.  The  pro-

 perties  are  being  forcibly  snatched  from  refugees  and  being  given  to  others  in

 Bangladesh.

 Will  the  Government  constitute  a  Committee  comprising  5  Members

 from  this  House  and  ask  that  committee  to  visit  Bengal  for  finding  out  the

 factual  state  of  affairs.  In  view  of  our  assurances  many  patriots  went  back  to

 Bangladesh  where  they  were  massacred.  What  reply  you  have  received  from

 Bangladesh  in  regard  to  this  massacre.

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  :  Whenever  any  thing  came  to  our  notice  we

 draw  the  attention  of  Bangladesh  thereto  at  the  earliest  opportunity.  We  have

 also  expressed  our  concern  and  asked  Bangladesh  to  check  such  incidents

 as  may  create  a  sense  of  insecurity  among  minortties.

 There  is  no  restriction  on  the  entry  of  persons  who  possess  valid  docu-

 ments.  We  have  a  very  vast  border  and  people  try  to  enter  clandestinely.  We

 are  trying  to  check  them  also.  Persons  without  permission  are  sent  back  by
 the  check-posts.  The  entry  point  for  people  of  Bangladesh  into  India  is  in

 West  Bengal.  Where  another  party  is  in  power.  We  invite  figures  from  them

 Government  of  India  have  expressed  their  concern  about  minorities  to  the

 Bangladesh  Government.  But  if  the  situation  deteriorates  we  will  certainly

 consider  other  steps.

 As  regards  this  suggestion  made  by  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  that  a  Parlia-

 mentary  delegation  be  sent  to  Bangladesh.  I  have  only  to  say  that  it  is  for  you

 take  a  decision  in  the  matter.  The  Bangladesh  Government  have  given
 an  assurance  to  protect  the  minorities  there.  After  the  Farakka  accord  our

 relations  with  Bangladesh  are  improving  and  it  will  naturally  have  a  good

 effect  on  the  minority  question  as  well.

 श्री  पी०  कण  कोडियन  (HSz) on  :  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  वक्तव्य  का  निचोड़  यह  है  कि

 सरकार  दोनों  देशों  के  बोच  शांति  पूर्ण  न्य मती  बनाये  रखने  के  लिये  आवश्यकता  से  अधिक  इच्छुक  है  और

 qa  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे  देश  में  र।जनी  fax  शरण  लेने  वाले  बंगला  देश  के  स्वतंत्रता  सेना  नियों

 को  दिये  गये  आश्वासनों  को  पुरा  करने  के  दायित्व  से  परे  हट  रहो  है  ।  उन्होंने  अपने  वक्तव्य  के  अन्त

 में  कहा  है  कि  बंगला  देश  के  नागरिकों  के  साथ  उस  देश  को  सरकार  कं  सो  व्यवहार  यह  बंगला  देश

 का  आन्तरिक  मामला है  ।  कोई  सदस्य  यह  नहीं  कहता  है  कि  आप  एकदम  से  सेनिक  काय  वाही  कौ  far

 या  तुरन्त  कोई  सोधो  कोजिए  ।  अपने  देश  को  महान  परम्परा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें

 मानव  स्वतंत्रता  के  समयंन  में  अपनो  आवाज  Saray  चाहिये  और  वहां  के  लोगों  की  परेशानी  को  कम

 करने  के  यथासंभव  कदम  उठाने  चाहियें  ।
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 1  1977  काय  मंत्रणा  समिती

 श्री  बाजपेयी  ने  कहा  कि  किसी  राजनीतिक  शरणार्थी  को  बंगला  देश  वापस  नहीं  भेजा  गया

 बंगला  देश  में  पर  सरकारी  नियंत्रण  है  और  वे  समाच  रपत्र  ऐसे  व्यक्तियों  को  बंगला  देश

 को  भारतीय  सीमा  सुरक्षा  दल  द्वारा  सौंपे  जाने  और  उनके  समपंण  के  समाचारों  से  भरे  पड़े  मेरी

 अपनी  जानकारों  है  कि  सोमा  सुरक्षा  दल  ने  लगभग  एक  हजार  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  या  तो  वापस

 बंगला  देश  में  धकेल  दिया है  या  वहां  की  सरकार के  हवाले  किया  जहां  तक  आत्म  समपंण  का  सम्बन्ध

 उन्हें  बिजनी-पानी  आदि  काटकर  इसके  लिये  बाध्य  किया  कुमार  मलहोत्रा  ने  इसे

 अल्पसंख्यकों  के  प्रशन  में  बदल  fear  यह  हिन्दू-मुस्लिम  समस्या  नहीं  है  ।  बल्कि  यह  मानव

 लोकतंत्रीय  अधि  कारों  की  समस्या  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बंगला  देश  सरका र  ने  आश्वासन

 दिया  है  कि  बंगला  देग  are  जाने  वाले  राजनेतिक  शरणार्थियों  चाहे  वे  स्वयं  वापस  गये  हों  या

 वापस  भेजे  गये  हितों  को  रक्षा  की  जायेगी  और  उन्हें  बंगला  देश  के  अन्य  नागरिकों  के  समान  समझा

 भायेगा  तथा  उन्हें  कोई  दंड  नहीं  दिया  मेरा  दूसरा  प्रश्त  यह  है
 कि  बंगला  देश  के  कितने

 ना
 मरिकों

 नेभारत  में  राजनोतिक  शरण  कितने  लोगों  को  राजतोतिक  शरण  दी  गई  और  कितनों  को  नहीं

 दी  गई  और  बंगला  देश  वापस  जाने  पर  उनको  क्या  हालत  हुई  ?

 शो  अदल  बिहारी  ang  :  1975  में  जब  बंगला  देश  में  सेनिक  विद्रोह  के  बाद  अनेक  व्यक्ति

 पश्चिम  बंगाल  में  आ  गये  और  उनमें  से  अनेक  लोगों  ने  सोमा  पर  हो  शिविर  लगा  लिये  ।  वर्तमान

 सरकार  ने  सत्ता  में  आने  पर  निणय  किया  कि  हम  अपनी  सी  मा  पर  किसो  शिविर  की  अनुमति  नहीं  दे

 सकते  |  aad  ऐसे  लोगों  को  कहा  गया  की  या  तो  वे  बंगला  देश  वापस  जाये  या  भारत  में  सोमा  से  दूर  हद

 जाये  ।  अनेक  लोगों  ने  वापस  जाने  का  निणंय  किया  ।  मैं  फिर  दोहराना  चाहता  हूँ  कि  किसी  को

 भी  उसकी  इच्छा  के  विरूद्ध  बंगला  देश  में  स्वदेश  नहीं  गया  है  ।  जहां  तक  भारत  में  शरण  लेने  वाले  बंगला

 बेश  के  नागरिकों  को  संख्या  का  सम्बन्ध  इस  समंय  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं  यदि  माननोय  सदस्य

 पृथक  प्रश्न  का  नोटिस  तो  मेँ  यह  जानकारी  एकत्र  कंरने  का  प्रयास  करूंगा  ।'

 ara  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 आठवां  प्रतिवेदन

 संसदीय  ° HIT  और  श्रम  मंत्रो  Taiz  :  में  काय  मंत्रणा  समिति  का  आठवां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत करता  हुँ  ।

 मेरा  एक  अन्य  निवेदन  है  कि  आज  रेल  se  zara  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  चर्चा  a  हो

 सरके  ।  रेलव  मंत्रो  महोदय  घटतास्थल  पर  कल  जायगे  |  अतः  मेरा  अन ५४  N14 |  कि  यह  चर्चा  सोमवार

 के  लिये  स्थगित  कर  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मे ंआशा  करता  हू  कि  सभा  इससे  सहमत  होगी  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  ही  ।

 ae  A
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 Personal  Explanation  by  Member  December  1,  1977

 लोक  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 चौंतीसवां  प्रतिव दन

 श्री  अशोक  कृष्ण  दत्त  :  में  नई  सेवा/सिवा  का  नया  fae  मंत्रालय
 कार्य  पर  लोक  लेखा  समिति  के  183  व  प्रतिवेदन  लोक  में  दो  गई  सिफारिशों

 द्वारा  को  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ

 nd

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ONTHE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND
 SCHEDULED  TRIBES

 altar  तथा  छठा  wfera

 ay  पण  सिन्हा  :  में  अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  ण  सम्बन्धों

 समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  हिन्दी  संस्क रण  प्रस्तुत क  रता  हूं  :--

 (1)  पयंटन  और
 नागर  विमा  नन  मंत्रालय--भारतोय  पपेट  विकास  निगम  में  जा  तियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  तथा  नियोजन  पर  समिति  के  39  वें  प्रतिवेदन

 में  दो  गई  कायंवाहो  के  बारे  में  चौथा  प्रतिवेदन  |

 (  2)  विदेश  ‘Waray  तथा  facet  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  व  उसके  अधोनस्थ  कार्यालयों

 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  तथा  नियोजन  के  बारे  में

 विदेश  मंत्रालय  पर  छठा  प्रतिवेदन  ।

 सदस्य  द्वारा  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण

 PERSONAL  EXPLANATION  BY  MEMBER

 श्री  Bo  रघुरामेया  (Tez):  आज  के  एक्सप्रेस  '
 समा

 चा
 रपत्र  में  एक  समा

 चा  र
 शित

 हुआ  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दो  गई  जा  नका रो  के  अनुसार  मेंनें  दो  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  बोइंग

 विमानों  के  सम्बन्ध  में  कई  हजार  डालर  लिये  हैँ  जो  विदेश  स्थित  खातों  में  जमा  किया  गया  है  ।  इसमें

 लेशमात्र  भो  सत्यता  नही ंहै  और  इसका  उद्देश्य  मुझे  बदनाम  करना  है  ।  में  स्पष्ट  शब्दों  में  कहना

 चाहता  हे  कि  न  तो  मेंने  इस  मामले में  और  नहं  अन्य  मामले  में  कोई  पेसा  लिया  है  ।  जहां  तक

 मुझे  याद  मैं  अपने  जोवन  में  बोइंग  कम्पनो  के  किसी  व्यक्ति  से  कभो  नहीं  मिला हूँ  ।  मेरा  विदेशों
 त

 में  कोई  बेंक  एकाउंट भी  नहीं है  म  नियम  357  के  अधीन  लोक  सभा  में  ag  मामला  उठा  रहा  हूँ
 म  गृह  मंत्री  से  इस  बारे  में  वक्तव्य  देने  को  प्राथ॑ ना  कर. सक  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मे  इस  मामले  के  बारे  में
 गृह

 मंत्रो  को  सुचित
 कर

 दूंगा  |
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 10  1899  (a) )  नियम  377  के  AT  मामले
 ee

 नियम 377  के  अधीन  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 लक्षद्वोप  में  समुद्री  तफान से  हुई  क्षति

 थ्रो  बो०्एम०  सईद  (waar )  )
 :  स्व  प्रथम  में  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडू  के  तुफान  पीड़ितों

 के  साथ  अपनो  सहानुभूति  प्रकर  करना  चाहता  हूँ  ।  अब  सभा  का  ध्यान  लक्षद्वीप  में  तुफान  से  हुई

 हानिकी  ओर  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता हूँ  |

 लक्षद्वोप  में  तुफान  का  एक  अच्छा  पहलू  यह  रहा  कि  fay  भो  व्यक्ति  को  मृत्यु  नहीं  हुई

 गांवों  के  बुजुर्गों  ने आने  वाले  तूफान  के  बारे  में  समय  पर  चेतावनो  देदी  थीं  ।  तुफान  से  उनको  जान

 तो  बच  गई  परन्तु  उनके  पास  खाने-पहनने  के  लिये  कुछ  नहीं  बच  रहा  है  |  सबसे  अधिक  हानि  का  लपेनों

 दोप  में  हुई  जिसकी  आबादों  4,000  है  |  इस  समूचे  द्वोप  में  चार  फुट  पानो  भरा  हुआ  है  ।  सारी

 खड़ो  फसल  नष्ट  हो  गई  वूँओ  का  पानो  खारा  हो  गया  600  waar  में  से  150  बिल्कुल  नष्ट

 होगयेहै  और  400 को  मरम्मत  करनी  आवश्यक है  ।  दो  लाख  नारियल  के  पेड़ों में  से  केवलਂ  25,000

 पेड़ो  पर  हो  भविष्य  में  फल  लगेंगे  ,  1400  बकरियों में  से  केवल  दो  सौ  हो  बचो  6,  000  मुर्ग-मुर्ियों

 में  से  केवल  1,000  डी  बचा  परिवहन  का  साधन  ही  जिनमें  से  अधिकतर  क्षतिग्रस्त

 अन्य  grat  में  भो  gar  प्रकार  हानि  हुई  है  पथयपि  वह  इतनो  अधिक  नहीं  है  ।

 लक्षद्वोप  सबसे  छोटा  है  और  सबसे  दूर  स्थित  है  |  वहां  से  मैं  हो  एकमात्र  सदस्प  F  और  मेरी

 भवाज  बुलन्द  नहीं  है  ।  दूसर  दुर्भाग्य  को  बात  यह  है  कि  पूर्वी  तट  पर  आई  भोषण  विपदा  के  बोझ  से

 हमारी  विपत्ति  दब  गई  है  और  उसके  सामने  बहुत  मामूलो  दिखाई  देती  है  ।  वहां  कोई  विधान  सभा

 नहीं  है  और  वहां  केन्द्र  का  सोधा  शासन  है  ।  हमा  क्षेत्र  का  बहुत  छोटा  और  दूरस्थ  होना  हो

 हमारी  fata  ar  घड़ों  में  केन्द्र  के  fear  अधिकारों  के  वहां  न  जाने  का  कारण  है  ।

 सरकार  को  उस  द्वोप  में  लोगो  को  सहायता  करने  के  लिये  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  सर्वप्रथम

 वहां  एक  चिकित्सकों  का  दल  मे  जता  चाहिये  तया  सी  इमा  रता  सामान  भेजा  जाना  चाहिये  1

 वहां  को  मिट्ट  को  जांच  करने  के  लिये  कोई  मिट्टी  विरो  भेज  जाना  चाहिये  ताकि  भूमि  को

 खती  योग्य  बताया  जा  सके  ओर  फिर  नारिथल  के  उब रक  आदि  भेजे  जाने  चाहियें  ।  ती  सरे

 उन्हें  मत्स्थ  नौकाओं  और  दो  बड़ा  stare  देना  चाहिये  ताकि  छोटे-छोटे  टापुओ  के  बी  च  यातायात  पुनः

 प्रारम्भ  हो  सके  |

 कपड़ा  मिलों  म॑ं  कपड़े  का  स्टाक  जमा

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Ujjain)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir.  It
 would  have  been  better  if  the  concerned  minister  was  present  in  the  House.

 Government  had  taken  over  103  textile  mills.  These  mills  are  incurring
 The  main an  annual  loss  of  Rs.  42  crores,  which  is  mounting  year  after  year.

 reason  for  the  mounting  losses  is  that  these  mills  are  being  managed  by
 officers  who  are  not  technical  persons  and  have  technical  knowledge.  Second-

 ly,  the  system  of  selling  cloth  produced  by  these  mills  is  defective  in  man

 Tespects,  whith  is  resulting  in  accumulation  of  large  stock  and  blocking  of
 capital.  The  distribution  system  should  be  improved.  I  will  like  to  cite  an
 imstance.  Some  mills  in  M.P.  entered  into  a  transaction  for  sale  of  cloth  worth
 Rs.  50  lakhs  to  Raj  Lakshmi  Associates,  Calcutta,  against  a  deposit  of
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 {Shri  Hukam  Chand  Kachwai}
 Rs.  15,000  onl

 h
 y.  The  party  did  not  honour  its  commitment  with  the  result

 at  besides  paying  the  demurrage  to  the  Railways,  the  mills  had  to  pay  for
 getting  back  the  cloth  from

 Calcutta.

 full  of  several  deéfects.
 Similarly,  the  system  of  purchasing  raw  materials  for  these  mills  is  also

 There  are  several  instances  of  payment  of  higher
 prices  and  acceptance  of  substandard  material  s  and  machinery.

 Then,  some  recognised  trade  unions  are  functioning  in  these  mills.  Wor-
 kers,  who  are  members  of  these  unions  are  no  t  working.  If  there  are  3,000
 workers  in  a  mill,  500  workers  get  their  wages  without  doing  any  work.  It
 should  be  looked  into.  र्व  four  shifts  are  run  in  these  mills  as  agreed  it
 would  provide  employment to

 more  people  and  help  increase  the  production

 as
 well.  This  will  also  help  in  checking  the  frequent  strikes.

 I  hope  that  Government  wo
 would  be  avoided.

 uld  consider  my  suggestions  and  the  losses

 वारशिग्टन  a  भारतीय  दूतावास  अधिकारी  पर  हमला

 श्री  एम०  कल्याण
 सुन्दरम  रापललो

 :  में  सदन  का  ध्यान  वाशिग्टन  में  हमारे  दूतावास

 के  एक  कमंचारो  पर  हुए  घातक  हमले  को  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  जैसा  कि  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित

 हुआ  है  ।  एक  युवा  अधिकारों  पर  नि्देयतापुव॑क  हमला  हुआ  है  ।  यह  पहनो  हो  घटना  नहीं  ।

 पाश्चात्य  देशों  के  प्रमुख  शहरो  में  एसो  कई  घटनाएं  हो  चुको  हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि  विदेशों  में  हमारे

 कमेंचा  रियों
 के  दिलों  में  विश्व  पैदा  करने  के  लिए  इन  Aaa  में  सरकार  कया  कर  रही  है  ।

 इन  घटनाओ  से  एसा  प्रतोत  होता  है  कि  इनके  पोछे  कोई  संगठित  fade  है  जिसे  विदेशो  शक्तियां

 सहायता  दे  रह  gi  हमा 1  सरकार  देश को  यह
 बताने

 में  भो  असमथ  है  कि  इस
 दुःखद

 घटना  के

 पीछे  शक्तियां  काम  कर  रही  हैं  ।

 सरकार  से  मेरा'यह  अनुरोध  है  कि  वह  सम्बन्धित  सरकारों  के  साथ  थह  मामला  उठाये  और  इस

 को  बताये  कि  उन  सरकारों  का  इस  मामले  में  क्या  कहना  और  क्या  वे  सरकारें  अपने  देश  में

 हमारे  दूतावासों  के  कर्मचारियों  को  सुरक्षा  प्रदान  कर  सकते  हैं  अथवा  नहीं  ।

 नि  ee  ae

 समाचार
 के  बारे  में  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE.  STATEMENT  ON  SAMACHAR  BY  THE  MINISTER  OF
 INFORMATION  AND  BROADCASTING

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  SA  समाचार  पर  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  मंत्रो  महोदय  के  वक्तव्य  देने  से  पहले  ही  हमने  समाचार

 में
 देख  लिया है

 कि  सरकार  समाचार  के  बारे  में  raya  की  स्थिति  लाने  का  निणंय  कर  रही  है  ।

 बह  वास्तव में  avaT Fi की  बात  है  कि  गलतो  को  ठोक  करने की  दृष्टि  से  सरकार  एक  भौर  गलतो  कर  रही

 है  हम  देख  रह ेहै  कि  aaa Tat  के  कमं
 च

 रियों  और  लोकतांत्रिक  वर्गों  के  लोगों  की  सरकार  के

 ईस  निणंय  के  बारे  में  तोब्र  प्रतिक्रिया  है  और  वे  सरकार  के  इस  निणय  का  विरोध  कर  रहे ह  सरकार

 QED



 1  fearaz,  1977  समाचार  के  बार  में  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री
 द्वारा  वक्तव्य के  सम्बंध  में  प्रस्ताव

 ने  सम  चा  रपन्नों  को  पुनः  स्वतंत्रता  प्रदान  कर  एक  महान  काय  किया  है  किन्तु  एसा  करने  से  सरकार

 र  अभिक  रणों  को  पुनः  बड़े  unites  के  हाथों  सौंप  रही  है  ।  ः  1976-77  में  समाचार

 को  78  लाख  रुपए  की  हानि  हुई  जिसे  पुरा  करने  के  लिए  सरका र  ने  50  लाख  रुपए
 का  अर्थानुदा न

 त  1977-78  में  उतने  90  लाख  CIT  को  हानि  होने  को  सभावना है  ।

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  lata  हुए

 M.  SATYANARAYAN  RAO  in  the  Chair  ]

 यदि  सरकार  प्रयायुर्ं  को  स्थिति  लानो  चाहती  है  तो  उसे  बहुत  अधिक  धन  खच  करना  पड़ेगा  ।

 इसलिए  सरकार  का  प्रभाव  बढ़ता  है  ।  क्या  यही  प्रेस  की  स्वतंत्रता  है  जिसका  सरकार  हमें  बचन
 दे

 रहो है  ?  कपा  यहप्रेस की  पुगਂ  caqaqaar  काश्रो  गणेश  है
 ?

 में  इसे  स्वीकार नहीं
 कर

 सकती

 दुतरोओर  Aq(¢q  कम  चा  frat  द्वारा  चलाया  जाने  वाला  एक  ही  सशक्त  अभिक रण  हो  जिसके  निदेशक

 मंडल  में  प्रयोक्ताओं  के  प्रतिनिधि  TL-TaATT  कमंचा  रियों  के  तथा  प्रमुख  लोगो  यथा  संगीत  नाटक

 अकादमों  तया  अन्य  सांस्कृतिक  संगठनों  और  जन  संचार  माध्यम  के  साहित्य  क्षेत्र  में  अन्य  प्रमुख  लोगो

 के  प्रतिनिधि  भो  होंगे  तभो  निश्चित  रूप  से  स्वतंत्रता  को  दिशा  में  कुछ  गारन्टी  होगी  |

 आज  समाचार  एजेन्सियों  को  स्थिति  यह  है  कि  समाच(रपत्र  अखबार  विक्रेताओं  (deed)
 को

 अधिक  कमोशन  देते  हैं  और  समाचार  एजे  न्सियों  को  उससे  कम  धन  देते  ऐसी  स्थिति  में  वे  स्वतंत्र

 व  आर्थिक  रूप  से  सरशत  कसे  हो  सकते  समाचर  पत्रों  के  बोच  प्रतियोगिता  के  बजाये  यह  देखना

 ज्यदा  आवश्यक  है  कि  सम च  रों  को  अधिक  विस्तार  के  साथ  सर्वोत्त म  तरीके  से  अधिक  से  अधिक  लोगो

 तक  पहुंचाया  जाये

 सरकार  यदि  इपकौ  गारन्टो  देता  चाहे  तो  वह  पुर्व  को  स्थिति  नहीं  ला  सकती  |  यहां

 तक  कि  समाचार  में  भो  सतर  ब्यूरो  हैं  जिनका  एकोकरण  किया  गधा  है  ।  ये  टेलीप्रिन्टर  आपरेटरों

 द्वारा  ज'ते  ले कत  डे  लोप्रिन्डर  खुद  बहुत  पुराने  व  बेकारहे  ।  इसलिए  प्रादेशिक  भाषाई

 चारपतों  को  मुश्किल  से  हो  कोई  सनाच/र  faa  पाति  हैं  aq  यह  आशंका  उचित  हो  है  कि  जब  ऐसा

 नि  ले  लिया  गय  है  तो  सन  में  fear  को  प्रमुखता  होगो  और  प्रादेशिक  भाषाई

 चःरयवों  को  ड्ानि  होगो  ।  तोत  सनाचार  एज  न्सियां  होने  पर  भी  देश  में  700  समाचा  रपतो  में  से  केवल

 300  वाचारपव्र डो इन डो  इन  रए  जन्सियों  को  अंशदान  देते  हू  और  केवल  81  समा  चा  र
 पत्र  दो  एजे  न्सियों

 को  देते  ये  81  ने  भी  जब  यू  ०  एन०  argo  का  बिल  अधिक  हो  गया  तो  उसे  रह  करके-पो ०  टी ०

 Ulzo  में  अंशदान  देता  शुरू  कर  fear  और  जब  qyozy  daTE<  में  बिल  अधिक  हो  गया  तो  फिर  यू  ०

 एंत०  अ!ई०  में  देता  शुरू  कर  दिया  |  कया  सरकार  वड़ी  gear  तरो के  को  तोड़-मरोड़  पसन्द  करती  है

 और  इत  समाचार  एजेन्सियों  को  बड़े-बड़े  एकाधिकार
 गृहों

 को  दया  पर  छोड़ना  चाहतों  है  ?

 नियोजकों  क  प्रतियोगिता  का  सिद्धान्त  रियों  के  हितों  के  बिल्कुल  प्रतिकल  है  ।  मंत्री

 महोदय  को  उत  पर
 ह्रनो  चाहिए  जिसको  प्रेस  कमोशन  ने  1954  में  सिफारिश  को  थी

 बर्वात्‌  एक  स्वयत्तशासों  निगम  को  योजना  बनाई  जाये  और  एक  एसा  गठित  किया  जाये

 जो  सभो  प्रभावों  से  मुक्त  हो  अर्यात्‌  साम्प्रदायिक  अथवा  अन्य  feat  कसम  के

 ware  से  युक्त  हो  और  इस
 बोच

 aiaa  का  पुतगंठन  किया  जाये  ।  इसका
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 [stisrett  पावती

 विस्तार  किया  जाये  ।  स्वयं  कर्मचारियों  को  हो  इसे  चलाना  चाहिए  और  सभी  समाचारों
 पेर  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  इस  की  गारन्टी  हो  कि  इस  देश  के  अधिकाधिक  व्यक्तियों
 को  अधिकाधिक  समा

 ब्यूरोज की
 संख्या

 में  वृद्धि की  जानी  चाहिए  और  तकनीकी
 उपकरणों  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 म  ऐसा  संशोधन  देने  का  प्रस्ताव  करतो  हूँ  कि  सरकार  को  तुरन्त  ऐसा  विधान  लाना  चाहिए
 जिससे समा  चार  एजेंसियो  को  195  4  में  प्रेस  आ  योग  द्वारा  की  गई  के  अनुसार  व्यापक
 तांत्रिक  नियंत्रणों  के  अ  न्तगंत  सांविधिक  निगम  बनाया  जा  सके  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय
 को  मेरा  संशोधन  स्वोकार  कर  लेना  चाहिए  ।

 थी  पवित्र  सोहन  प्रधान
 कुछ  माननीय  सदस्य  जो  के  विघटन  के  पक्ष  में  नहीं

 है  उनका  यह  कहना  है  कि  यदि  हमने  इसका  विघटन  कर  दिया  और  इसके  चार  समाचार  एजेंसियों  को

 है

 यथापूर्व  को  स्थिति  को  दर्जा  दिया  गया  तो  उसका  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होगा  ।  लेकिन  मेरा  मत  अन्यथा

 का  गठन  सरकार  के  तानाशाह  प्रशासन  को  चलाने  के  उद्देश्य  से  किया  गया

 था  ।  इसे  अब  जीवित  नहीं  रखना  चाहिए  ।  मेरी  राय  में  सरका र  द्वारा  तथा  निर्मित  अथवा

 गठित  कोई  भाो  एजेंसी  केवल  वही  समाचार  देगो  जो  सरकार  चाहेगो  ।  एजेंसी  द्वारा  समाचार  सेंसर

 किय  जाते  इसे  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  चारों  पुरानो  विघटित  समा चा  एजेंसियों
 के

 कमंचा  रियो  को  फिर  से  उन  कौ  एजेंसियों  में  भेज  fear  जाना  |  किन्तु  सन्देह  है  कि

 ये  एजेंसियों  निमित  की  जा  सकतो  हैं  नहों  ।  मेरा  विचार  इन  एजेंसियों  का  गठन

 किया  जायेगा  ।  ऐसा  होने  पर  मेरी  प्राथ॑ना  व  सुझाव  यह  है  कि  में  इन  कम  चा  रियों  को  लो

 वेतन  ,  ga-Jiqae  आदि  faa  रहो  थीं  उन  उनकी  एजेंसियों  में  सुरक्षा  की  जानी

 अर्थात्‌  उन्हें  को  सभो  सुविधाएं  वहां  प्राप्त  होनो  चाहिए  |

 इन  एजंसियों  के  पुतर्जी वित  किये  जाने  पर  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  सरकार  तीन  वर्ष  तक  इन्हें  आ  fam

 सहायता  किन्तु तीन  वर्ष  में  उनकी  स्थिति  पुर्णतः  सुधर  नहीं  |  मेरा  सुझाव  है  कि  इनको

 कम  से
 कम  सात  ag  तक  आधिक  अनुदान  अथवा  सहायता  दो  जानो  चाहिए  जिस  दौरान  वे  अपनी  कमी

 पुरी  कर  सकें  ।  यदि  सरकार  समाचार  एकन्रित  करने  के  लिए  ‘FATAL  को  बनाये  रखें  तो  वह

 वश्यक  व  दोहरी  व्यवस्या  होंगी  ।  सरकार  क  पास  सुचना  व  प्रसारण  विभाग  है  सरकार  के  पास  देशभर

 में  रेडियो  एजेंसियां  तथा  ठे  लोफोन  व्यवस्था  है  ।  सरकार  रो  जाना  जब  चाहे  समाचारों  को  एकवित

 कर
 सकती  है  और

 जितनो  बार  चाहे  उनका
 प्रसारण कर

 सकती
 है

 ।

 HT  सरकार  की  ओर से  उनके  पात्त  विभिन्‍न  एजेंसियों  हू  ।  उनके  पास  ग्राम  पुलिसमेन  से  लेकर

 गांव  राजस्व  निरीक्षक  इनसे  उन्हें  प्रति  दिन  तीन  था  चार  बा र  समाचा र  निल  सकते है
 ।  यदि  समाचार

 को  रहने  दिय  जाता  है  तो  यहएक  दोहरी  भौरखर्चीली  व्यवस्था  इसलिए  इसकी  कोई

 आवश्यकता  नहीं  है  तथा  चारों  एज  न्सियों  को  फिर  से  स्थापित
 करना  चाहिए  ।

 श्री  सौगत  राय॑
 :  मुझ्ने  खेद  है  कि  मेँ  श्री अडवानी  के  इस  प्रस्ताव

 का
 fatig awa

 के  लिए

 खडा  हुआ  हूं  जब  वह  आाक्षेपणीय  सामग्री  प्रकाश  निवारण  विधेयक  सभा
 के  सामने  लाए  थे  तो  हमनें
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 10  1899  (TF)  समाचार के  न का बीरम  सच  प  तथा  प्रसारण

 द्वारा  वक्तव्य के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 उसका  किया  था  ।  जब  गत  विधान  सभाओं  के  च  नाव  के  समय  उन्हों  ने  आकाशवाणी  ने

 विरोधी  दलों को  आपने  विचा  र  व्यक्त  करने  के  लिए  समय  दिया  था  तो  हमने  उन्हें  बधाई दी  थी  ।  farg

 आज  जो  वह  प्रस्ताव  सभा के  सामने  लाए  ह  इसके  पीछे  कोई  तके  नहीं  मं  तो  यही  समझा

 पाया  हुं  कि  वह  मिलान  के  खिलाफ है  ।  वह  नहीं  चाहते  fe  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  जन  संघ

 में  fra  और  अखिल  भारतीय  विद्यार्थी  परीषद  यव  जनता  में  मिले  ।  इसी  तरह  से  वह  भारतीय

 मजदूर  संघ  का  हिंद  मजदूर  पंचाथत  में  विलय  होने  के  विरुद्ध  है  ।

 नई  सरकार के  इस  निणंय की  पुष्ठ  भूमि  को देखने से  पता  चलता  है  कि  सत्ता  धारण  करने वे  पध्चात

 उन्हों  ने  कु  लदीप  नायर  समिति  निय  क्त  की  जिसने  अपना  प्रतिवे दन  थोड़े  ही  समय  में  दे  दिया  ।  श्री

 अडवौनी  ने  इस  समिति  के  बहु  संख्यक  fro  य  की  अवहेलना  करके  श्री  सी०  आर०  इरानी  और  श्री  To

 के०  सरकार  द्वारा  दिए  गए  अल्पसंख्याक  निणंय  को  स्वीकार  किया  है  जो  दोनों  एकाधिकार  प्रेस  के

 प्रतिनिधि  है  ।  मालम  नहीं  उन्होंने  समाचार  के  चे  यरमन  को  उसे  चार एज  न्सियों  में  बाटनेकी  कयों  सलाह

 कया  इन  चारों  एजेन्सियो ंने  उनसे  अनुरोध  किया  था
 कि  उन्हें  पहली  स्थिति

 दी  जाय  ?
 उन्होंने

 यह  तक
 faar  था  कि  समाचार की  स्थापना  आपतकाल में  हुई  थी  परन्तु  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  वह  यह  चाहते  है  कि  जो  कुछ  आपतकाल  में  हुआ  ai  उसे  फिर  से  पहली  स्थिति  में  लाया

 समाचार  की  स्थापना  खराब  समय  में  एक  अच्छा  कान  था  अत: श्रा  अडवानी  ज  से  अच्छे  व्यक्ति को

 एक  अच्छी  चीज  को  रख  लेना  चाहिए  और  समाचार को  ए  से  ही  रहने  देना  चाहिए  ।  श्री  कु  लदीप

 नायर  समिति  के  चार  सदस्यों  ने  भी  इस  निरण य  का  विरोध  किया है
 ।  मशहूर  पत्रकारों  ने  भी  खुले

 वाम  इस  निणंण  का  है  ।  ये  लोग न  तो  कांग्र  सी  ह  और  इनकों  आपतकाल के  दौरान

 समाचार के  हातों  नुकसान भी  उठाना  पड़ा है  ।  हमारे देश  के  लोगों  का  तो  इस  निणंय  के  बारे  में
 यह  विचार

 हमें  एक  और  महत्वपूर्ण  प्रश्नपर  भी  विचार  करना  होगा  ।  हमें  यह  देखना  होगा  कि  क्या  इस

 fata  से  समाचार  एजन्सियों  की  स्वतंत्रता  बढ़ेगी  तथा  क्या  वे  पहल  से  अधिक  आत्मन्भिर
 इसके  यह  देखना  होगा  fa  समाचार  में  fama

 होने  से
 पहले  उनकी  स्थिति  क्या  थी  ?

 विलय  से  पहले पी  ०  टी  ०  आई०  के  पास  केवल  4.  लाख  रुपय  थ  और  यु०  एन०  आई० के  पास  3.

 लाख  रुपये  ।  इस  प्रकार से  समाचार  भारती  के  पास  26  लाख  रुपये  थे  ।  ये  राशि  भी  ¢ suy  गवा  =  जा

 रही  थी  ।  जहां  तक  हिन्दुस्थान  समाचार  का  सम्बध  है  उस  पर श्री  अडवानी  रोशनी  डाल  सकते  sy

 हिन्दुस्तान  समाचा
 र  केवल  इसलिए  चल  रहा  था  क्योंकि  राष्ट्रीय  सेवक  संघ  के  लोग  बिना  वेतन

 के
 काम  करके  इसे  चला  रह  थे  ।  तब  समाचार  एज  न्सियों की  यह  स्थिति  थी  ।  विलय  के  बाद  भी

 समाचार  घाट  पर  चलता  रहा  ।  मेरा  कहने का  तात्पय  ग्रह  है  कि  समाचार  एजेंसियों  की

 आत्मनिभं
 रता

 के  प्रश्न  arte  की  स्वतंत्रता  से  सीधा  सम्बन्ध  आधिक  स्वतंत्रता  के  बिना

 राजनी
 तिक  स्वतंत्रता  पूरी  नहीं  होती  ।  इसलिए  समाचार  एजेंसियां  तब  तक  वास्तव  में  स्वतंत्र  नहीं  हो

 सकती  जब  तक  वे  सरकार  अथवा  एकाधिका र  प्राप्त  समाचा  र  एजेंसी  के  संरक्षण  से  बाहर  नहीं  निकल

 आती  धदि  हमें  उन्हें  आत्म
 qt  र  बनाना  है  तो  हमें  उन्हें  फिरसे  पृथक  पृथक  नहीं  करना  चाहिए  ।

 पूथक  पयक ध  करने  से  थे  एजेंसियां  कमजोर  हो  जाएंगी  और  उन्हें  सरकार  पर  निभ  र  करना  पड़ेगा  |

 में  श्री
 अडवानी

 से  अत्रोध  करुंगा
 कि  वह  समाचार  पत्नों  का  विक्रय  मूल्य  बढाएं  यदि  वह  चाहतें

 faq  एजेंसियां  आत्मनिभर  हो  सकें  ।  हमें  एक  राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  स्थापित  करनी

 चाहिए ई० के संसार  के  प्रत्येक  देश
 में  oe  राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  होती  विलय  से  पहले  पी  ०  दी  ०.आई० के

 143



 Motion  Re:  Statement  om  Samachar  by  the  Agrahayana  10,  1899  (Saka)
 Minister  of  Information  &  Broadcasting

 a  १
 सौगत

 भारत  में  300  जिलों में  से केवल  70  जिलों  में  ही  प्रतिनिधि  थे  हमें भी  एक  आत्मनिभर  एक
 एजेंसी  बनानी  जैसे  अमरीका  की  दो  एजेंसियां  असोसिएटड प्रेस और  यू  ०  पी०
 ब्रिटेन  की  रूस  की  फ्रांस  की  To  एफ०  पी०  है  जो  areqfay z र  है  बसे  ही  भारत  को  भी
 अपनी  आत्ननिभं  र  एजेंसी  बतानी  चाहिए  ।  पहले  तो  मैं  way  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  इस
 समाचार  का  विभाजन  न  होने  दे  परन्तु  यदि  किसी  कारण  यह  सम्भव  नहीं  हैतो  वह  og tq fa a
 एजेंसियां  आत्मनिभंर  रहें  ।  उन्हें यह  भी  देखना  चाहिए  कि  इनका  एक  निदेशक  ate  हो  जिसमें

 मुख्धसूप  से  पत्रकार  लिए  जाएं  ।  उन्हें  सरकार की  सहायता  पर  निरभर  नहीं  करना  चाहिए
 अंत  में  फिर  में  यही  कहूंगा  कि  हमें  एक  राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  बनानी  चाहिए  जिसपर
 हमें पूर्ण  रूप  से  गयं  हो  ।

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  Advani)  :  Mr.

 .  517,  there  was  possibility  of  three  types  of  reactions  on  the  state-
 ment  made  by  the  Government  on:  Samachar.  The  first  reaction  could  be
 that  the  statement  was  correct  and  the  formation  of  Samachar  was  a  wrong
 step  and  it  was  proper  to  split  it.  The  second  reaction  could  be.  as  has  been
 expressed  by  Shrimati  Parvati  Krishnan,  that  the  constitution  of  Samachar
 was  bad  as  was  the  proclamation  of  emergency  and  thus  its  splitting  up  was
 welcomed  by  the  people  as  the  revocation  of  emergency  was  welcomed  by  them.
 I  never  expected  the  third  reaction.  I  was  under  the  impression  that  the  reac-
 tion  of  the  Congressman  will  be  the  same  as  was  that  of  Shrimati  Parvati
 Krishnan.  But  their  reaction  was  really  surprising.  They  not  only  criticised
 Government’s  decision  but  also  supported  the  formation  of  Samachar.

 We  had  appointed  a  committee  to  consider  this  matter.  The  members  of
 the  committee  had  different  views.  But  there  is  one  point  to  be  noted  that

 Kuldip  Nayar  Committee  was  unanimous  on  the  point  that  the  creation  of
 Samachar  was  a  wtong  step.

 I  was  keenly  waiting  for  the  views  of  the  Congress  M.Ps  on  Samachar  for

 some  time  past.  Then  eight  of  them  said  in  a  statement  in  ‘National  Herald’
 that  if  the  Janata  Government  were  anxious  to  avoid  suspicion  about  its  goal,
 it  should  restore  ि  and  U.N.I.,  only  taking  due  precautions  to  safeguard
 the  Hindi  and  Indian  language  news  agencies.  They  further  said  that  failure

 to  follow  this  simple  and  natural  course  of  action  would  only  expose  in  its  true

 colour  the  real  intention  of  the  Janata  Government  despite  ils  pettitudinous

 tongue-in-the-check  pronouncements  about  its  anxiety  to  restore  full  press  free-

 dom.  Not  only  this,  you  will  be  surprised  to  hear  the  contents  of  another  state-

 ment  made  some  time  in  October  by  Shri  Chavan  while  addressing  the  AINEC

 in  which  he  said  that  in  my  individual  capacity,  I  certainly  stand  for

 competitive  mews

 Now  if  the  Members  of  the  Congress  Party  are  opposing  this  decision  of

 status  quo  ante  it  is  because  of  political  considerations.  The  restoration  of

 status  quo  ante  is  the  first  step.  We  do  not  say  that  the  previous  condition

 was  very  good.  am  myself  a  journalist  and  know  what  was:
 the  financial

 position  of  the  news  agencies.  The  financial  position  of  the  news  agencies as
 well  as  of  the  whole  press  suffered  from  weaknesses.  Now  the  Government  does
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 1  1977  '
 समाचार  के  बार  में  सूचना  तथा  प्रसारण  day

 हारा  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 not  want  to  make  a  law  to  remove  all  these  weaknesses  of  the  news  agen-
 cies.  All  that  Government  wants  is  that  the  media,  whether  they  are  good  or
 bad.  should  be  allowed  to  tend  for  themselves  and  the  Government  should  have
 a  kind  of  helping  role.  The  press  should  be  allowed  to  grow  by  itself.

 Mr.  Stiphen  had  said  that  the  creation  of  Samachar  was  a  natural  evolu-
 tion.  I  say  the  creation  of  Samachar  was  not  a  natural  evolution  as  claimed

 It  was by  him.  But  in  fact  it  was  a  deliberate  distortion  of  press  structure.

 a  deliberate  design  to  make  the  news  agencies  serve  as  tools  of  the  then  ruling
 party  for  purposes  of  political  aggrandisement.

 I  admit  that  the  formation  of  Samachar  was  totally  a  wrong  step.  But
 there  was  no  alternative  left  with  us  but  to  restore  status  quo  ante  first  of  all.
 What  will  be  done  after  that  I  have  expressed  in  my  statement.  I  have  said

 that  the  Government  has  come  to  the  conclusion  that  at  the  moment  the  Gov-

 ernment’s  role  in  the  matter  should  be  limited  simply  to  the  setting  right  this

 aberration.  News  agencies  forced  to  merge  under  pressure  and  against  their
 will  during  the  Emergency  should  be  allowed  to  function  independently  as

 they  were  doing  earlier.  lt  was  then  open  to  them,  if  they  so  desire,  to  co-

 operate  or  come  together  in  order  to  ensure  that  they  are  able  to  play  more
 I  have  fur- effectively  the  pivotal  role  expected  of  them  in  the  press  set-up.

 ther  explained  that  Government  feel  that  having  created  a  climate  of  freedom,

 they  should  leave  the  development  and  expansion  of  news  agencies  to  the  press
 and  the  agencies  themselves.

 This  logic  is  very  simple.  That  is  why  I  did  not  feel  the  necessity  to  say

 anything  in  my  statement  whether  competition  should  or  should  not  be  there.

 It  may  be  pointed  out  that  the  Press  Commission  Constituted  in  1952  had

 emphasised  the  point  that  there  must  be  competition  between  different  news

 agencies,  This  recommendation  was  accepted  by  the  then  Government.  That

 is  why  sOme  more  news  agencies  were  set  up.  But  during  emergency  all  the
 news  agencies  were  amalgamated  to  fofm  a  single  news  agency  of  Samachar.
 Even  leaving  aside  whatever  was  done  by  ‘Samachar’  during  emergency,  this

 news  agency  has  not  so  far  been  able  to  establish  credibility  even  after  a  lapse
 of  seven  or  eight  months.  Whenever  any  news-item  does  not  appear  in  the

 papers,  the  people  say  that  there  is  invisible  censorship.  Even  when  there  is
 One  of any  ordinary  journalistic  editorial  lapse,  that  is  seen  with  suspicion.

 the  reasons  for  this  is  that  there  is  only  one  news  agency.  It  is  therefore  neces-

 sary  that  there  should  be  competition.

 In  regard  to  making  comments  and  use  of  expressions,  the  Press  Commis-
 sion  had  emphasised  that  news  agencies  should  eschew  any  comments  in  their
 Services.  The  expressions  that  a  person  made  an  impressive  speech  or  that
 another  let  loose  a  tirade  are  really  subjective  judgments  and  these  should  not
 be  avoided.  The  commission  had  further  observed  that  the  privilege  of  com-

 menting  should  be  left  to  newspapers,  but  what  has  happened  without

 condemning  or  justifying  the  event,  a  certain  amount  of  objective  reporting
 explaining  how  it  came  to  happen  would  appear  to  be  legitimate.

 But  what  has  been  happening  duting  the  emergency?  The  Kuldip  Nayar
 Committee  has  given  many  examples  out  of  which  are,  I  think,  is  a  classic  one.
 On  16th  November,  1976,  the  Samachar  released  the  results  of  a  nation-wide

 survey  made  through  crews  of  Samachar  reporters  interviewing  countless  peo-
 ple  from  different  strata  of  society  in  all  corners  of  India,  that  the  country
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 wanted  to  consolidate  the  gains  of  emetgency  and  not  elections.  This  is  what
 has  been  happening  durin  g  the  emergency.  In  this  connection  the  Press  Com-
 mission’s  view  is  sound  and  ri  ght  from  1952  to  1971  and  there  is  no  change in  regard  to  this  view.  There  is  a  proposal  for  an  autonomous  corporation with  reference  to  PTI  onl  y  and

 this  is  a  matter  which  should  remain  open.

 There  is  no  doubt  that  this  solution  is  not  an  ideal  one  but  in  the  given
 ‘circumstances  this  is  the  only  solution  but  this  is  not  the  ideal  structure  of  the
 News  agencies.  I  think,  the  proposed  new  Press  Commission  will  go  into  this
 matter  and  will  lay  down  an  ideal  structure  of  news  agencies.  This  Govern-
 ment  does  not  want  to  put  any  pressure  on  any  journalist  or  newspaper.  I
 am  rather  proud  of  this  fact  that  during  the  last  eight  months  we  did  not  even
 tty  to  put  any  kind  of  pressure  on  any  journalist  or  newspaper.

 I  know  that  the  Hindustan  Samachar  was  not  a  viable  agency  but  at  the
 same  time  there  is  no  doubt  about  it  that  it  performed  a  wonderful  job.  It
 used  to  supply  news  not  only  to  110  newspapers  but  also  to  the  All  India  Radio.
 Besides,  it  tried  to  make  arrangements  for  supplying  news  not  only  in
 Hindi  but  also  in  other  regional  languages.  On  the  other  hand  it  is  regretted
 that  not  a  single  language  news  agency  was  set  up  during  the  last  30  years.
 We  have,  therefore.  decided  to  extend  our  full  co-operation  to  those  agencies
 which  will  take  steps  to  make  arrangements  for  su

 languages.
 pplying

 news  in  the  regional

 So  far  as  the  journalists  and  other  employees  of  this  industry  are  concern-
 ed,  we  have  already  assured  them  that  they  will  not  be  put  to  any  financial
 or  other  loss.  The  Government  will  see  that  all  those  facilities  which  are  be-

 ing  enjoyed  by  them  now,  are  maintained  in  future  also.  We  have,  however,

 clearly  declared  our  policy  that  while  we  want  to  maintain  the  dynamism  of
 Tew  agencies,  we  do  not  want  that  these  agencies  go  on  depending  on  govern-
 ment  doles  for  a  long.  They  should  try  to  make  themselves  viable.  In  order

 to  achieve  this  end  it  is  expected  that  the  subscribers,  particularly  the  big  news-

 papers  and  the  All  India  Radio  will  give  them  full  support.  We  are,  therefore,

 trying  to  rationalise  the  subscription  of  A.LR.  But  the  big  newspapers  are

 also  expected  to  pay  their  share.  In  this  connection  the  Prime  Minister  him-

 self  has  spoken  about  the  possibility  of  a  cess.

 It  is  felt  that  the  press  should  neither  be  subject  to  state  control  nor  left
 We  do  not  believe  in  arm- entirely  to  the  unregulated  forces  of  the  market.

 twisting  or  pressurising  the  press.  At  the  same  time,  we  can  not  be  indifferent

 to  the  public  responsibility  of  the  Press.  We  are  at  present,  reverting  to  the

 old  set  up.  We  will,  however,  try  to  remove  all  the  deficiencies  found  in  this

 set  up.  I  hope  the  proposed  Press  Commission  will  also  help  us  in  this  matter.

 समापति  महोदय  :  में  अब  ् सब श्री  कंवर  लाल  विनायक  प्रसाद  यादव  और

 समर  गुह  के  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या  1,  2,  3  और  4  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 स्यानापन्त  प्रस्ताव  eat  1  से  मतदान क  लिए  रखे  गए  तथा  अर  कृत  हुए  ॥

 The  substitute  motion  Nos.  1  to  4  were  put  and  negatived.

 qarafa  महोदय  :  मैं  अब  श्रीमती  पावं  ती  का  स्थातापन्न  प्रस्ताव  संख्  5  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।
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 10  1899  समाचार  के  बार
 में  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्नी

 द्वारा  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 So  पो०  Ao  RiIAHT  :  सभा  में  गणपूर्ति  नही ंहै
 ।  इसलिए  सभा  को  स्थगित

 कर  दिया  जाए  ।

 Maat  qtaal  कृष्णन  इससे  स्पज्ट  हो  गया  है  कि  सत्ताधारी  दल  प्रैस  की  स्वतंत्रता  में  कितनी

 रूचिले  tera)  खेद  हैकि  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  यहां  तक  कि  स्यान  प्त  प्रस्ताव  रखने  वाले  सदस्य

 भी  उपस्थित  नहीं  है  ।

 समापति  water:  चूंकि  गणपूर्ति  नहीं  इस  लिए  मत्तदान  कल  होगा  ।  सभा  अब  कल  11  बजे

 शक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 ग्रह्नायण इसक  पश्चात  लोकसभा  2  1978/11  अ  ब ि ि  1899  (sta)  क  11  बजे

 तक  क  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Elevan  of  the  Clock  on  Friday,  Decem-

 ber,  2,  1977/Agrahayana  11,  1899  (Saka).

 ee a
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